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खाने की टेबल पर जिनके /पकवानों की रेलमपेल 
वे पाठ पढ़ाते हैं हमको / 'संतोष करो, संतोष करो! 

उनके धंधों की खातिर / हम पेट काट कर टैक्स भरें 

और नसीहत सुनते जाएं / 'त्याग करो, भई, त्याग करो ' 
मोटी-मोरी तोन्दों को जो /ठूंस-ठूंस कर भरे हुए 
हम भूखों को सीख सिखाते / सपने देखो, धीर धरो ' 

बेड़ा गर्क देश का करके / हमको शिक्षा देते हैं 

तेरे बस की बात नहीं / हम राज करें, तुम राम भजो ' 
- नर्तोल्त BRET 


प्रस्तावना 


८ नवंबर २०१६ को रात ८ बजे टेलीविज़न पर एक संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 
घोषणा की कि ५०० व १००० रुपए के नोट उस मध्यरात्रि से वैध मुद्रा नहीं रह जाएंगे। उन्होंने 
कहा कि जिन लोगों के पास ५०० व १००० रुपए के नोट हैं वे ३० दिसंबर २०१६ तक उन्हें 
अपने बैंक और डाकघर में जमा कर सकते Sl उन्होंने आगे घोषणा की कि जल्दी ही ५०० 
रुपए और २००० रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे। प्रधान मंत्री ने बताया कि यह क़दम 
नक्रली नोटों को रोकने तथा नक़ली नोटों से आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए 
तथा सबसे महत्त्वपूर्ण कि देश में काले धन पर हमला बोलने के लिए उठाया गया है। 

देश में कुल १७.९ लाख करोड़ रुपए की मुद्रा चलन में है। इसमें से अधिकांश ५०० व 
१००० रुपए के नोटों की शक्ल में है जो कुल मुद्रा का ८६ प्रतिशत है। अर्थात, जब तक 
सरकार हटाई गई मुद्रा के स्थान पर नए नोट जारी नहीं करती, तब तक मात्र १४ प्रतिशत मुद्रा 
से काम चलाना पड़ेगा। विमुद्रीकरण के समय चलन में ५०० व १००० रुपए के नोटों का 
कुल मूल्य लगभग १५.४४ लाख करोड़ रुपए था और इन्हें १५ वर्ष की अवधि में छापा गया 
था।' अर्थव्यवस्था को पतन के गर्त में गिरने से रोकने के लिए सरकार को इनकी जगह नए 
नोट जल्दी छापने होंगे। हालांकि प्रधान मंत्री ने दावा किया कि इस क़दम की योजना ९ माह 
से बनाई जा रही थी,” मगर मोदी सरकार की ज़बरदस्त अक्षमता इस तथ्य से ज़ाहिर हो जाती 
है कि पुराने नोट की जगह नए नोट जारी करने के लिए कोई अग्रिम तैयारी नहीं की गई थी। 

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के एक भूतपूर्व 
उप गवर्नर के हवाले से एक ख़बर के मुताबिक़ यदि सरकार प्रत्येक नोट के लिए नोट छापे, तो 
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भी देश में मुद्रणालयों की क्षमता को देखते हुए सारे हटाए गए नोटों के बदले नए नोट छापने 
में इन मुद्रणालयों को कम से कम ६ माह लगेंगे।ः एक बार छप जाने के बाद नोटों को उबड़- 
खाबड़ भारत--५,९३,७३१ आबाद गांवों, ४,०४१ Heal, ३,८९१ संसस शहरों और 
१,४५६ शहरी पट्टियों--में पहुंचाना होगा;* इसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है। इतनी बड़ी 
संख्या में नोट छापने के लिए भारी मात्रा में कागज और स्याही की ज़रूरत होती है जो 
अधिकांशतः आयात किए जाते हैं। ज़रूरी स्याही और कागज आयात करने जैसा प्रारंभिक 
क़दम भी अग्रिम में नहीं उठाया गया था। स्याही का तो पहले ही अभाव है और सरकार ने 
इसके आयात के लिए हाल ही में निविदा जारी की है)! 

परिणामों से निपटने की पर्याप्त तैयारी के बगैर अचानक उठाए गए इस क़दम से देश भर 
में अफरा-तफरी फैल गई है। हालांकि विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद दो माह बीच चुके हैं, 
किंतु व्यवस्था में से ८६ प्रतिशत मुद्रा हटा दिए जाने के बाद आज भी बैंकों के पास नगदी की 
मात्रा निहायत अपर्याप्त है। पहले तो लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने/जमा करवाने के 
लिए बैंकों के सामने घंटों क़तार में खड़ा होने को मजबूर किया गया। उसके बाद, अब उन्हे 
अपना पैसा निकालने के लिए लगभग रोज़ाना लंबी-लंबी क़तारों में खड़ा होना पड़ रहा है, 
क्योंकि घंटों HAR में खड़े रहने के बावजूद लोग एक बार में अधिक से अधिक २,०००- 
४,००० रुपए ही निकाल पा रहे हैं। सबसे बुरी हालत तो दिहाड़ी मज़दूरों की है जिन्हें क़तार में 
खड़े रहने के लिए दिन भर की मज़दूरी से हाथ धोना पड़ता है। इन क़तारों में खड़े रहते-रहते 
वास्तव में दर्जनों लोगों की जानें गई हैं। 

ठप पड़े एटीएम लोगों की तकलीफ़ों को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। शुरूआत में 
समस्या यह थी कि एटीएम मशीनों को नए २००० व ५०० के नोट देने के लिए अंशांकित 
(केलिब्रेट) नहीं किया गया था। दिसंबर के शुरू में जाकर ९० प्रतिशत एटीएम केलिब्रेट हो 
पाए। उसके बाद भी लंबी-लंबी क़तारों में एटीएम के सामने खड़े रहने की समस्या कम नहीं 
हुई है क्‍योंकि उनमें पर्याप्त नगदी ही नहीं है। लिहाज़ा, एक बार में आप थोड़े-से पैसे ही 
निकाल सकते हैं, और कई बार यह भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि नगदी भरने के बाद 
एटीएम २-३ घंटे ही चल पाते हैं। 

ग्रामीण इलाक़ों में तो स्थिति और भी बदतर है, जहां बैंकिंग नेटवर्क इतना विस्तृत नहीं 
है और एक-एक शाखा कई गांवों की सेवा करती है। प्रायः बैंकों के पास २-२, ३-३ दिन तक 
पैसे नहीं होते, और जब पैसा आता है तो वह इतना नाकाफ़ी होता है कि क़तार में घंटों खड़े 
रहने के बाद लोगों को अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता है। 

सरकार की अक्षमता इस बात से भी ज़ाहिर होती है कि उसने शुरू में ५०० रुपए की 
बजाय २००० रुपए के नोट जारी करने का निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि हमारे 
नीतिकार किस क्रदर लोगों से कटे हुए हैं। ३-४ घंटे क़तार में खड़े रहने के बाद लोगों को 
अधिकांश पैसा २००० रुपए के नोटों की शक्ल में मिलता है। इससे उनकी वित्तीय Rard 
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तनिक भी कम नहीं होतीं, क्योंकि छोटे मूल्य के नोटों के अभाव ने उनके लिए दूध और 
सब्जियों जैसी ज़रूरी चीज़ें खरीदना लगभग असंभव बना दिया है क्योंकि दुकानदारों के पास 
लौटाने के लिए छुट्टे पैसे नहीं होते। 

भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में बैनर लगाए हैं जिनमें लोगों से 
धैर्यपूर्वक लंबी क़तारों में खड़े रहकर राष्ट्र के लिए बलिदान देने को कहा गया है क्योंकि 
(उनके अनुसार) मोदी की विमुद्रीकरण की नीति से जल्दी ही काला धन समाप्त हो जाएगा 
और अर्थव्यवस्था में उत्साह पैदा होगा जिसके चलते आवास और भोजन की क्रीमर्तो में 
गिरावट होगी। कई लोग भी मानते हैं कि इस क़दम से वास्तव में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा 
और काले धन पर रोक लगेगी, और इसलिए वे जो तकलीफ़ें भुगत रहे हैं उनसे भविष्य में 
फ़ायदा होगा। 


सरकारी दावों की छानबीन 
आइए, विमुद्रीकरण के सरकारी दावों की एक-एक करके पड़ताल करते हैं। 


१) क्या इससे आतंकवाद के वित्तपोषण की समस्या से मुक्ति मिलेगी? 


आतंकवादियों को पैसे की ज़रूरत होती है। वे बैंकिंग प्रणाली और नक़ली नोट, दोनों 
का इस्तेमाल करते हैं। उनके वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा बैंकों के माध्यम से होता है। इसके 
लिए कई नवाचारी तकनीकों का सहारा लिया जाता है। इसे विमुद्रीकरण से नहीं रोका जा 
सकता। और जहां तक नक़ली नोटों का सवाल है, तो जिस हद तक आतंकवादियों को 
विदेशों से वित्तपोषण मिलता है, उस हद तक तो नक़ली नोट छापने में राज्य के किरदार इसमें 
लिप्त होते हैं। विमुद्रीकरण से इसे भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए, यदि हम मानते हैं कि 
विमुद्रीकरण से आतंकवाद का वित्तपोषण रुक जाएगा तो यह ख़ामख़्याली है।” 


२) क्या इससे नक़ली नोटों की समस्या से निपटा जा सकेगा? 


आरबीआई के मुताबिक़ देश में मात्र ४०० करोड़ रुपए नक्रली नोटों के रूप में चलन में 
हैं, जो कुल मुद्रा के मूल्य १७.९ लाख करोड के मुक़ाबले तुच्छ राशि है।' क्या इतनी तुच्छ 
राशि (०.०२२ प्रतिशत) को हटाने के लिए आम लोगों को इतनी परेशानी में डालना सही है? 
और जल्दी ही, नए नोटों के भी नक़ली रूप प्रकट हो जाएंगे। अमरीका में भी बड़ी संख्या में 
नक़ली डॉलर चलन में हैं; दरअसल, डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा नक़ली छापी जाने वाली 
मुद्रा है।* 


३) क्या इससे काली अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय रोक लगेगी? 


लोग सोचते हैं कि काले धन का मतलब है सूटकेसों या गद्दों-तकियों या लॉकर्स में भरे 
नोटों के बंडल। ऐसा नहीं है। तो फिर काला धन क्या है? इसे समझने के लिए तीन शब्दों के 
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बीच के अंतर को समझना ज़रूरी है: काला धन, काली आमदनी और काली संपत्ति ये तीनों 
अलग-अलग हैं और तीनों मिलकर “काली अर्थव्यवस्था” का निर्माण करते हैं। लोग इन 
शब्दों में घालमेल कर देते हैं और इन्हें पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल करते हैं। 

सबसे पहले तो आप आमदनी कमाते हैं; इसमें से कुछ हिस्से का आप उपभोग कर लेते 
हैं और बाकी बचत करते हैं। इस बचत को आप विभिन्‍न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। 
इससे आपको आपकी संपत्ति मिलती है। संपत्ति कई प्रकार से रखी जाती है---आप इसे 
ज़मीन-जायदाद यानी रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, सोने में निवेश कर सकते हैं, शेयर 
बाज़ार में लगा सकते हैं या नगदी के रूप में रख सकते हैं। तो नगदी आपकी संपत्ति का एक 
हिस्सा भर है, वास्तव में बहुत छोटा हिस्सा। 

अब काली अर्थव्यवस्था पर आते हैं। यहां, सबसे पहले तो काली आमदनी कई 
क्रियाकलापों से पैदा होती है। ये क्रियाकलाप पूरी तरह गैर-क्रानूनी हो सकते हैं, जैसे नशीली 
दवाइयों का कारोबार, या नक़ली दवाइयां बनाने का धंधा, या हथियारों का धंधा, कौरह। या 
ऐसे क्रियाकलाप भी हो सकते हैं जो पूरी तरह वैध हैं मगर अघोषित हैं (पूरी तरह या आंशिक 
रूप से) क्योंकि लोग टैक्स चुकाने से बचना चाहते Sl इनके अंतर्गत आते हैं: डॉक्टरों और 
वकीलों द्वारा आमदनी को कम करके बताना, लागत को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर या उत्पादन 
को कम करके बताकर उद्योगपतियों द्वारा लाभ को कम करके बताना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 
कम बिल देना या अधिक बिल देना, इत्यादि। 

ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ काली गतिविधियां या काले धंधे ही नगदी के ज़रिए किए जाते हैं 
और सफ़ेद या सामान्य क्रियाकलाप चेक या क्रेडिट कार्डो या ऐसे अन्य साधनों से किए जाते 
हैं। सामान्य कारोबार के लिए भी नगदी की ज़रूरत होती है। इसलिए सफ़ेद नगद रखना और 
काला नगद रखना दो अलग-अलग बातें नहीं हैं। आप ज़रूर पूछेंगे: क्या सफेद के मुक़ाबले 
काला धंधा नगद लेनदेन पर ज़्यादा निर्भर नहीं होता? इसका जवाब भी “ना? है। काले व 
सफ़ेद दोनों कारोबारों में नगदी को कम या ज़्यादा समय तक रोककर रखा जाता है और उसके 
बाद कारोबार में लगा दिया जाता है। और यह बात दोनों तरह के कारोबार के लिए समान रूप 
से सही है। इसलिए यदि मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाता है, तो सफ़ेद और काले, दोनों तरह 
के नगदी धन पर असर पड़ता है और दोनों पर बराबर असर पड़ता है। 

इसी तर्क को एक अलग ढंग से रखें तो काले व्यापारी उतने ही पूंजीपति हैं जितने कि 
सफ़ेद व्यापारी। सिर्फ़ कंजूस लोग ही धन की जमाखोरी करते हैं। पूंजीपति तो धन का निवेश 
करके और धन कमाने में यक्रीन रखते हैं। अतः सफ़ेद धन के मालिकों के समान काले धन के 
मालिक भी अपनी काली कमाई का निवेश करके अपना कारोबार फैलाने की कोशिश करते 
हैं। इस तरह से सफ़ेद धन के मालिकों के समान काले धन के मालिक भी किसी भी समय 
अपनी कुल आमदनी का एक छोटा-सा हिस्सा ही नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। 

जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, वह यह है कि काले धन का बहुत थोड़ा-सा 





x नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया? 


हिस्सा ही नगद रूप में रखा जाता है। काले धन के अधिकांश मालिक अपनी आमदनी को 
विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, ताकि मुनाफ़ा कमा सकें, जैसे ज़मीन या 
शेयर्स क़रीदना, या विविध तरीक्रो से उसे विदेश भेजना। हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया 
रिपोर्ट में भी यह दर्शाने के लिए कई दलीलें दी गई हैं कि काला धन जमा करने वाले लोग 
अपनी आमदनी का बहुत ही थोड़ा हिस्सा नगदी के रूप में रखते हैं। रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय 
के एक अधिकारी को यह कहते उद्धरित किया गया है कि ग़लत तरीक़ों से अर्जित संपत्ति 
अधिकांशतः रियल एस्टेट और दिखावटी कंपनियों के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था 
में प्रवेश करती है।” 

काली कमाई का जो हिस्सा नगदी रूप में रखा जाता है, वही वास्तव में काला धन है, 
जबकि निवेशित हिस्सा काली संपत्ति है। विमुद्रीकरण अधिक-से-अधिक सिर्फ़ काले धन को 
प्रभावित करता है। न तो वह काली कमाई के पैदा होने पर रत्ती भर असर डालता है और न ही 
काली संपत्ति पर। 

आइए, काली कमाई पैदा होने के एक ठोस उदाहरण की मदद से इसे विस्तार में समझने 
की कोशिश करते हैं। रियल एस्टेट एक ख़ास क्षेत्र है जहां भारी मात्रा में काली कमाई पैदा 
होती है और काली कमाई का निवेश किया जाता है। पैसे को देश से बाहर ले जाने का काम 
विभिन्न गैर-क़ानूनी तरीक़ों से किया जाता है, जैसे हवाला के रास्ते, या आयात की क्रीमत 
ज़्यादा बताकर या निर्यात की क्रीमत कम बताकर, या «ट्रान्सफर प्राइसिंग' के द्वारा। इन्हें फिर 
विदेशी पूंजीनिवेश (या एफडीआई) के नाम पर वापिस देश में लाया जाता है जिसे “राउंड 
ट्रिप? (लौटा-पलटी) कहते हैं। यह काम बदनाम “मॉरीशस मार्ग” जैसे रास्तों से किया जाता ÈI 
इसमें ढोंगी कंपनियों को मॉरीशस में पंजीकृत किया जाता है, जिनके ज़रिए पूंजी का भारत में 
निवेश किया जाता है। ऐसा अक्सर पी-नोट्स (पार्टिसिपेटरी नोट्स) द्वारा किया जाता है। इनमें 
निवेशकर्ता का नाम भारत की पूंजी बाज़ार नियमन संस्था (सेबी) को नहीं बताया जाता। ऐसे 
निवेश पर होने वाली आमदनी पर भारत में टैक्स नहीं लगता क्योंकि भारत और मॉरीशस के 
बीच “दोहरा कराधान बचाव संधि” है। (इस संधि के मुताबिक़ यदि मॉरीशस की कोई इकाई 
भारत में निवेश करती है, तो भारत में उस पर कॅपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता और वह सिर्फ 
मॉरीशस में टैक्स अदा करती है।) लेकिन मॉरीशस के कर ढांचे के चलते निवेशक वहां भी 
बहुत कम या ना के बराबर टैक्स चुकाते Vl भारत और मॉरीशस के बीच इस संधि में मई 
२०१६ में किए गए संशोधन का इस राउंड-ट्रिपिंग पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 
अव्वल तो पी-नोट्स को इस संशोधन से बाहर रखा गया है, और दूसरा कि ऐसे कई अन्य 
विकल्प हैं (उदाहरण के लिए नीदरलैंड के रास्ते) जिनके ज़रिए भी कौर ज़्यादा टेक्स चुकाए 
ऐसे धन को भारत में लाया जा सकता है।!° हाल के वर्षों में भारत के रियल एस्टेट व आवास 
के क्षेत्र में एफडीआई में जबरदस्त उछाल आया है; २००५ से २०१० के बीच इसमें ८० गुना 
की बढ़ोतरी हुई है। २०१० में लगभग ५७० करोड़ डॉलर का विदेशी पूंजीनिवेश इस क्षेत्र में 
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हुआ। रियल एस्टेट में काले धन की इस घुसपैठ ने ज़मीन की क़ीमतों को लगातार तेज़ी से 
बढ़ाया है और अधिकांश भारतीय लोगों के लिए आवास को अवहनीय बना दिया है।'' 

हमने राउंड-ट्रिपिंग की बात कुछ विस्तार में यह बताने के लिए की कि कैसे काली 
कमाई के बड़े हिस्से का निवेश क्रानूनी तरीक्रो से, बैंकिंग प्रणाली के ज़रीए, किया जाता है। 
और इस पर विमुद्रीकरण का कोई असर नहीं पड़ने वाला। वह तो तभी रुकेगा जब सरकार 
विदेशों में धन को गैर-क्रानूनी तरीक़ों से ले जाने और उसका राउंड-ट्रिप कर भारत में वापिस 
आने पर रोक लगाएगी। 


काले धन संबंधी एक महत्त्वपूर्ण मिथक का खुलासा 


काले धन की मात्रा का अनुमान लगाने से पहले बाबा रामदेव जैसे व्यक्तियों, जिन्होंने 
आजकल आर्थिक विशेषज्ञ का जामा धारण कर लिया है, द्वारा उठाए जा रहे एक मुद्दे पर 
चर्चा करना ज़रूरी है। वे दावा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या “काला 
धन? है। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि यह समस्या हल हो जाए, तो गरीबी गायब हो 
जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, वगैरह। यह नज़रिया कई कारणों से गलत है: 


१) पहला, पूंजीवाद में हर गतिविधि का उद्देश्य होता है मुनाफ़ा और सिर्फ़ मुनाफा 
कमाना। और इसलिए पूंजीवाद के तहत क्रानूनी और गैर-क्रानूनी के बीच की 
विभाजन रेखा, “सफेद पूंजीवाद” और “काले पूंजीवाद” के बीच की विभाजन रेखा, 
बहुत धुंधली है। जैसे, जब सरकार अमीरों को टैक्स में रियायत देती है, तो अमीरों 
द्वारा की गई बचत वैध मानी जाती है, मगर जब साधारण लोग टैक्स बचाने के लिए 
अपनी आमदनी घोषित नहीं करते तो वह अवैध होती है; जब सरकार कौड़ी के भाव 
ज़मीनें कॉर्पोरेट घरानों को सौंप देती है तो उसे वैध माना जाता है, किंतु जब आम 
लोग अपने ख़ून-पसीने की कमाई से मकान बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदते हैं और 
टैक्स बचाने के लिए जमीन की क़ीमत कम करके बताते हैं, तो वह अवैध होता है; 
दवा कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेटेटिव्स के नेटवर्क के ज़रिए डॉक्टरों को 
अनावश्यक दवाइयां लिखने को प्रोत्साहित करती हैं जो कि साफ़ तौर पर अनैतिक है 
और इसे काली गतिविधि माना जाना चाहिए, किंतु यह धडल्ले से जारी है; वगैरह, 
aal 

फिर, इस बात की परिभाषा देश-देश में बदलती रहती है कि किसे “काली गतिविधि” 
माना जाए] जैसे बैंकों द्वारा लोगों की बचत को स्टॉक मार्केट में निवेश करना भारत में 
गैर-क्रानूनी माना जाता है, मगर अमरीका में यह पूरी तरह वैध है। 

और अंत में, यदि काली अर्थव्यवस्था न हो, तो भी पूंजीवाद का अंतर्भूत नियम, 
जिसके कारण एक छोर पर संपत्ति पैदा होती है और दूसरे छोर पर कंगाली, तो काम 
करेगा ही। और नव-उदारवाद के वर्तमान युग में तो स्थिति और भी बदतर होती जा 
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a 
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रही है। जो लोग आम लोगों की तंगहाली का पूरा दोष काली अर्थव्यवस्था के मत्थे 
मढ़ रहे हैं, वे दरअसल लोगों से उनकी गरीबी और बेरोज़गारी के वास्तविक कारण 
छिपाना चाहते हैं। 


यह सब कहने का मतलब यह कदापि नहीं है कि काली अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए 
क़दम नहीं उठाने चाहिए। वह तो करना ही चाहिए। मगर यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह 
भारतीय अर्थव्यवस्था की कई समस्याओं में से मात्र एक है। और तो और, यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण समस्या भी नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या तो वे आर्थिक नीतियां हैं जिन्हे 
वैश्वीकरण-निजीकरण-उदारीकरण के नाम पर लागू किया जा रहा है। ये नीतियां ही गरीबी 
और कंगाली में बढ़ोतरी, बेरोज़गारी की बिगड़ती स्थिति, बढ़ती महंगाई और कृषि के 
भयावह होते संकट के लिए ज़िम्मेदार है जिसने पिछले एक दशक में ३ लाख से ज़्यादा 
किसानों को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर किया है। 


काली अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान 


काली अर्थव्यवस्था के परिमाण का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। प्रति वर्ष पैदा 
होने वाली काली कमाई के अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के २५ प्रतिशत से लेकर 
७५ प्रतिशत तक के हैं।'” एक अधिकारपूर्ण विश्लेषण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और जवाहर लाल 
नेहरू विश्वविद्यालय में आर्थिक अध्ययन व नियोजन केंद्र में प्रोफेसर रह चुके प्रो. अरुण 
कुमार ने किया है। उनका अनुमान है कि भारत में काली कमाई जीडीपी की ६२ प्रतिशत है। 
यह वर्ष २०१४ में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त व नीति संस्थान द्वारा लगाए गए अनुमान के 
काफ़ी नज़दीक है। संस्थान का अनुमान था कि घरेलू काला धन जीडीपी का ७० प्रतिशत 
है] वर्ष २०१६-१७ के लिए जीडीपी का अनुमान १५० लाख करोड़ रुपए का है। इसका 
६२ प्रतिशत लगभग ९३ लाख करोड़ रुपए होगा। (प्रो. अरुण कुमार का आंकड़ा लें) तो यह 
है देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष पैदा हो रही काली कमाई का आकार। चूंकि काली संपत्ति 
कई वर्षों से जमा हो रही है, इसलिए वह इससे कई गुना ज़्यादा होगी। यदि इसके लिए हम 
तीन गुना का एक न्यूनतम अंदाज़ लगाएं, तो काली संपत्ति की मात्रा ३०० लाख करोड़ रुपए 
के आसपास आती है। 

आइए, अब अर्थव्यवस्था में नगदी के रूप में प्रचलित काले धन का अनुमान लगाते हैं। 
यही वह “काला नगद” है जिसे सरकार ५०० रुपए व १००० रुपए के नोट बंद करके समाप्त 
करने की कोशिश कर रही है। अर्थव्यवस्था में ५०० व १००० रुपए के नोटों के रूप में 
१५.४४ लाख करोड़ रुपए की राशि चलन में है। मगर चलन में उपस्थित सारे नोट काला धन 
नहीं है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के ताज़ा अनुमान के 
मुताबिक़ हमारे जीडीपी का काफ़ी बड़ा हिस्सा--लगभग आधा--अनौपचारिक क्षेत्र में पैदा 
होता है और लगभग ८५ प्रतिशत आबादी इसपर निर्भर है।'* हालांकि इस क्षेत्र की अधिकांश 
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आमदनी अभिलिखित नहीं की जाती, किंतु इसका बड़ा हिस्सा “काला” नहीं है। यह सही है 
कि इस क्षेत्र की आमदनियां प्रत्यक्ष कर के दायरे में नहीं आती, मगर वास्तव में ये आमदनियां 
प्रत्यक्ष कर चुकाने के लिहाज़ से बहुत कम हैं। दूसरी ओर, भारतीय अर्थव्यवस्था के कर 
ढांचे--जिसमें प्रत्यक्ष की बनिस्बत अप्रत्यक्ष कर से ज़्यादा राजस्व उगाही (प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
अनुपात ३०:७०) की जाती है--के चलते ये लोग वैसे भी अप्रत्यक्ष कर का भुगतान तो करते 
ही हैं। इस क्षेत्र में किसानों और छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मज़दूरों और छोटे सेवा 
प्रदाताओं व समाज के ऐसे ही कई तबक़ों की आमदनियां शामिल हैं। इस क्षेत्र का अधिकांश 
लेनदेन नगद में होता है। इस अनौपचारिक क्षेत्र के अलावा, अर्थव्यवस्था में नगदी का एक 
उल्लेखनीय हिस्सा पेट्रोल पंपों, रेल्वे स्टेशनों, हवाई अड्डों कौरह जैसे कारोबारों में है। 
लिहाज़ा, प्रचलन में जो सारा नगद है, उसमें से यदि यह मानें कि आधा अनौपचारिक क्षेत्र में 
है, और शेष में से कम से कम ५०-६० प्रतिशत वैध मुद्रा के रूप में कारोबारों में है, तो बच 
जाता है ३ लाख करोड़ रुपए का काला धन।' दरअसल, आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर डी. 
सुब्बाराव, जो विमुद्रीकरण के समर्थक हैं, ने भी ज़िक्र किया है कि अधिकतम इतनी ही राशि 
को विमुद्रीकरण से रद्दी बनाया जा सकता है।!” 


तालिका: अर्थव्यवस्था में काले धन का अनुमान 











२०१६ में भारत का कुल जीडीपी “रु. १५० लाख करोड़ 
काले धन का अनुमानित आकार जीडीपी का ६२% 
हर साल पैदा होने वाली काली आमदनी की कुल |रु. ९३ लाख करोड़ 


राशि 





१००० व ५०० रुपए के नोटों की कुल क्रीमत (१) 


रु. १५.४४ लाख करोड़ 





अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचलन में वैध मुद्रा (२) 


(2) का - ५०% 





औपचारिक क्षेत्र में प्रचलन में वैध मुद्रा (३) 


(१) का ~ २५-३०% 





अर्थव्यवस्था में प्रचलित अनुमानित काला धन 
(१-२- ३) 


(१) का ~ २०-२५% 





विमुद्रित काले धन की कुल राशि 


२० x १५.४४।१०० = ~ रु. ३ लाख करोड़ 








हर साल उत्पन्न काली कमाई के प्रतिशत के रूप में 
काला धन 





३२/९३ x १०० = ३.२% 





जिस काले धन को विमुद्रित किया जा रहा है, उसकी राशि--३ लाख करोड़ रुपए-- 
अर्थव्यवस्था में इस वर्ष पैदा होने वाली कुल काली कमाई (९३ लाख करोड रुपए) का मात्र 





८ 


नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया? 





३ प्रतिशत है और कुल काली संपत्ति का महज़ १ प्रतिशत (यह मानकर कि काली संपत्ति 
मात्र ३०० लाख करोड़ है) यदि यह मान भी लिया जाए कि सरकार ३ लाख करोड़ रुपए के 
काले धन का पूरी तरह उन्मूलन करने में सफल होगी, तो भी इसका अर्थ इतना ही होगा कि 
उसने अर्थव्यवस्था में इस वर्ष पैदा होने वाली कुल काली आमदनी के एक छोटे-से अंश का 
और कुल काली संपत्ति के तो उससे भी छोटे अंश का उन्मूलन किया है। 


क्या सरकार ३ लाख करोड़ रुपए का काला धन हटा पाएगी? 


यदि यह माना जाए कि आबादी के सर्वोच्च ३ प्रतिशत लोगों के पास ही काला धन है, 
तो इसका मतलब है कि ३.६ करोड़ लोगों के पास लगभग ३ लाख करोड़ रुपए का काला 
धन है। अर्थात औसत प्रति व्यक्ति काले धन की मात्रा १ लाख रुपए है; और सरकार कौर 
कोई सवाल पूछे हर व्यक्ति को २.५ लाख रुपए जमा करने दे रही है। यह तो पक्की बात है कि 
सर्वोच्च ३ प्रतिशत में से हर व्यक्ति के पास काला धन नहीं है। लिहाज़ा कई लोग ऐसे होंगे 
जिनके पास सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक काला धन होगा। इसीलिए, जिस दिन 
विमुद्रीकरण की घोषणा की गई, उस दिन बताते हैं कि आभूषणों की दुकानें ३ बजे रात तक 
खुली रहीं और उन्होंने सोने व गहनों की खरीद की पिछली तारीख की रसीदें जारी कीं। लोग 
ऐसी रणनीतियां भी अपना रहे हैं: जैसे कई नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को कई माह के 
वेतन का अग्रिम भुगतान कर दिया; या ग़रीब लोगों को पैसा दिया कि वे उसे अपने जनधन 
खाते में जमा कर दें, जो बाद में सफेद धन के रूप में वापिस ले लिया जाएगा। गरीबों द्वारा 
खोले गए २५ करोड़ जनधन खातों में से ३ करोड़ खातों में लगभग २९,००० करोड़ रुपए का 
इज़ाफ़ा हुआ है। टैक्स विभाग के पास इतने संसाधन और लोग ही नहीं हैं कि वह ३ करोड़ 
जनधन खातों की तहक़ीक़ात कर सके।* मोदी का वित्तीय समावेशन का प्रिय प्रोजेक्ट स्वयं 
ही काले को धोकर सफ़ेद करने का मज़बूत साधन बन गया है। 

तो, संभावना यही है कि सरकार ३ लाख करोड़ रुपए को भी गतिहीन नहीं कर पाएगी; 
बहुत हुआ तो अधिकतम १ लाख करोड़ ही गतिहीन हो पाएगा। ठीक यही हो भी रहा है। 
दिसंबर के अंत तक १५.४४ लाख करोड़ रुपयों के प्रचलित नोटों में से १५ लाख करोड़ 
वापिस बैंकों में आ चुके थे। यानी कि लगभग ९७ प्रतिशत पैसा वापिस आ गया है।” इसका 
मतलब है कि बहुत थोड़ा-सा पैसा चलन से बाहर हुआ है। 

प्रो. अरुण कुमार के शब्दों में: “यदि अधिकांश पैसा वापिस व्यवस्था में आ जाता है, 
तो इसे सरकार का मूर्खतापूर्ण फ़ैसला माना जाएगा जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ हुई, हासिल 
कुछ नहीं हुआ।” उन्होंने आगे कहा कि तब पूरी कवायद मात्र नोटों के वर्तमान स्टॉक का 
नवीनीकरण कहलाएगी जिसमें नगण्य विमुद्रीकरण हुआ ÈI 

सारे आंकड़े यही बताते हैं कि ठीक यही हुआ है। ज़ाहिर है, सरकार अपने तीसरे 
मकसद में भी नाकाम रही है। 
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अतीत के अनुभव भी इसे साबित करते हैं 


यह पहली बार नहीं है कि विमुद्रीकरण किया गया है। १९७८ में मोरारजी देसाई की 
सरकार ने भी मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था। मगर उस समय सिर्फ़ बड़े मूल्य के नोट, यानी 
१००० रुपए, ५००० रुपए और १०,००० रुपए के नोटों को रद्द किया गया था। आम लोग 
इन ऊंचे मूल्य वाले नोटों का उपयोग नहीं करते थे (१९७८ में १००० रुपए बहुत बड़ी रक्रम 
थी) विमुद्रित नोटों का कुल मूल्य प्रचलित मुद्रा का मात्र ०.६ प्रतिशत था। उस क़दम ने 
काली अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाने में कोई ख़ास योगदान नहीं दिया था। मगर कम से कम 
आम लोग विमुद्रीकरण से प्रभावित नहीं हुए थे और जनजीवन सामान्य ढंग से चलता रहा 
था। अलबत्ता, उस समय भी तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल ने कहा था कि 
“ऐसी कवायद शायद ही कभी सनसनीख़ेज़ परिणाम देती है” क्योंकि जिन लोगों के पास भारी 
मात्रा में काला धन होता है वे उसे नगदी के रूप में बहुत कम रखते हैं। “यह मासूम ख़्याल है 
कि काला धन या काली संपत्ति सूटकेसों या तकियों में भरकर रखी जाती है।””' 


क्या विमुद्रीकरण काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगा सकता है? 


बहरहाल, विमुद्रीकरण की सरकारी कवायद की ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात तो यह है कि 
इसका लक्ष्य लोगों के पास जमा सिर्फ़ काले धन (यानी अवैध नगदी) को गतिहीन करना है, 
जो इस वर्ष पैदा हुई काली कमाई का एक अंश मात्र है। और अर्थव्यवस्था में पिछले कई वर्षों 
से संग्रहित काली संपत्ति का तो यह बहुत ही छोटा अंश है। सरकार काली आमदनी को 
समाप्त करने या उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई क़दम नहीं उठा रही है। तो यदि यह मान 
भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण के ज़रिए इस वर्ष पैदा हुई काली आमदनी के एक हिस्से को 
गतिहीन बना दिया जाएगा, तो भी अगले वर्ष, और उसके अगले वर्ष और उसके आने वाले 
वर्षों में काली कमाई पैदा होती रहेगी और शायद वह इस वर्ष की काली आमदनी से भी 
ज़्यादा होगी। बात चाहे नशीली दवाइयों की हो या केपिटेशन फ़ीस वसूलने की, या वकीलों 
और डॉक्टरों की छिपी हुई आमदनी की हो, या रियल एस्टेट के सौदों को कम करके बताने 
की हो, या औद्योगिक मुनाफ़ों को कम करके बताने की हो, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंडर- 
इनवॉइसिंग या ओवर-इनवॉयसिंग की हो, ये सब आने वाले वर्षा में भी जारी रहेंगे। नगदी के 
रूप में काला धन इन सारे लेनदेनों में पैदा होता रहेगा। और चूंकि सरकार ने और अधिक 
मूल्य के नोट (२००० रुपए के नोट) जारी किए हैं, तो काले धन का भंडारण और भी आसान 
हो जाएगा! 

एक और कारण है जिसकी वजह से विमुद्रीकरण के ज़रिए काली अर्थव्यवस्था पर प्रहार 
नहीं किया जा सकता। जैसा कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे क्लासिकीय राजनैतिक 
अर्थशाखियों ने मार्क्स से बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था, पूंजी हमेशा कम लाभदायक से 
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अधिक लाभदायक गतिविधि की ओर गति करती है। इसलिए, जब तक सरकार “काली 
आमदनी के निर्माण” को अनाकर्षक नहीं बनाती, जब तक “काली गतिविधियां! 
मुनाफ़ादायक बनी रहती हैं, तब तक वे पूंजी को अपनी ओर लुभाती रहेंगी। 


क्या सरकार काली अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर है? 


कई लोग तर्क देंगे: हो सकता है कि विमुद्रीकरण से काले धन पर कोई उल्लेखनीय रोक 
नहीं लगेगी, मगर कम से कम मोदी सरकार ने उस पर प्रहार करने की इच्छा तो दर्शाई है, और 
जल्दी ही वह इस खतरे को समाप्त करने के अन्य क़दम उठाएगी। 

अव्वल तो, यदि यह मान भी लिया जाए कि सरकार शुरूआत में सिर्फ़ काले धन से (न 
कि काली आमदनी के पैदा होने से) निपटना चाहती थी तो भी विमुद्रीकरण का जो तरीक़ा 
अपनाया गया है वह विचित्र है। एक रूपक की मदद से इस बात को समझते हैं। यह लगभग 
वैसा ही है जैसे यदि किसी बस्ती में कोई अपराध हो, तो पुलिस बस्ती के सारे लोगों को 
पुलिस थाने में यह देखने के लिए बुलाए कि किसके हाथों पर ख़ून के निशान हैं या किसकी 
आंखें लाल हुई हैं या मौक़ा-ए-वारदात पर कौन मौजूद था वगैरह। मामले की तहक़ीक़ात का 
सही तरीक़ा यह होगा कि सारे उपलब्ध सुरागों की व्यवस्थित छानबीन की जाए, और फिर 
सिर्फ़ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए) 

यही स्थिति काले धन की भी है। यदि एक ईमानदार कर प्रशासन मौजूद हो, जो बगैर 
किसी दखलंदाज़ी के काम करता हो, तो वह परिश्रम करके काले धन व काली संपत्ति की 
काफ़ी सारी मात्रा को उजागर कर सकता है। चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा या शक्तिशाली हो, 
यदि उस पर मुक़दमा चलता है और उसे कर चोरी/काली गतिविधियों के लिए जेल भेजा 
जाता है, तो यह अन्य लोगों के लिए एक नज़ीर बनेगा कि वे ऐसा काम न करें। सारे उन देशों 
में, जिन्होंने काली अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए कारगर क़दम उठाए हैं, जैसे अमरीका व 
इंग्लैंड में, यही किया जाता है--उन्होने गंभीर तहक़ीक़ात और क्रानूनी कार्रवाई के ज़रिए 
काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के प्रयास किए हैं। 

इसके विपरीत, भारत सरकार ने काला धन समाप्त करने के नाम पर विमुद्रीकरण के 
ज़रिए उन सभी लोगों को तकलीफ़ में धकेल दिया जिनके पास नगदी नोट थे। इनमें से 
अधिकांश लोगों के पास वास्तव में सफ़ेद धन ही था। दूसरी ओर, सरकार जानबूझकर उन 
लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो गले तक काली कमाई पैदा करने में लिप्त 
हैं और जिनके पास काली संपत्ति का अकृत भंडार है। यह बात कई उदाहरणों से ज़ाहिर होती 
है। 

मसलन, चुनाव के वित्तपोषण में काला धन पैदा होता है। एक अनुमान के मुताबिक्र, 
२०१४ के आम चुनावों में पार्टियों ने संभवतः ३०,००० करोड़ रुपए ख़र्च किए थे। इसका 
एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी ने अपने अति आडंबरी चुनाव अभियान पर खर्च किया था। यदि 
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भाजपा और मोदी काले धन को रोकने के प्रति संजीदा होते, तो Se यह घोषणा करनी 
चाहिए थी कि यह पैसा कहां से आया था और अन्य पार्टियों पर दबाव बनाना चाहिए था कि 
वे अपने-अपने वित्त के स्रोत बताएं। क़ानून के मुताबिक़ राजनैतिक पार्टियों को २०,००० 
रुपए से कम दान देने वाले दानदाताओं के नाम उजागर नहीं करने पड़ते। इस क़ानूनी ख़ामी 
का फ़ायदा उठाकर भाजपा, कांग्रेस सहित सारी पार्टियां अपनी अधिकांश दान सहायता को 
इस सीमा से कम का घोषित करती हैं। मोदी चाहते तो इस क़ानून को बदल सकते थे और 
सारी पार्टियों से कह सकते थे कि वे हर दानदाता का नाम उजागर करें, दान की राशि चाहे 
जितनी थोड़ी-सी हो, और इस प्रकार से राजनैतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता ला सकते थे। 

हर वर्ष पैदा होने वाले काले धन का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन और आभूषणों में खपाया 
जाता है। सरकार आसानी से बड़े-बड़े भूमि सौदों और सोना-आभूषण की ख़रीद की निगरानी 
कर सकती है और उन्हें जांच के दायरे में ला सकती है। फिर, हमारी गुप्तचर संस्थाएं रोज़ाना 
निर्यात सौदों की जांच करती हैं। १९७२ से २०१५ के आरबीआई आंकड़ों के आधार पर 
हिंदुस्तान टाइम्स का एक विश्लेषण दर्शाता है कि १,८८,६०५ निर्यात सौदों की रक्रम को 
वापिस देश में नहीं लाया गया। इनमें कुल १७ लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ a” 
इसका मतलब है कि सरकार के पास उन सौदों की जानकारी है जिनके माध्यम से पैसा 
विदेशों में पहुंचाया जा रहा है। प्रधान मंत्री चाहें, तो धन के इस विदेश-गमन को रोक सकते हैं। 
जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, काले धन के भंडारण का एक जाना-माना तरीक़ा यह है कि 
पहले उस पैसे को विदेश ले जाया जाए, और फिर उसे “पी-नोट्स” के माध्यम से सिक्यूरिटीज़ 
में निवेश किया जाए जिसमें ख़रीदार को अपनी पहचान उजागर नहीं करनी पड़ती। यूपीए 
और अब कथित रूप से भ्रष्टाचार-विरोधी भाजपा, दोनों ही पी-नोट्स पर अंकुश लगाने को 
इच्छुक नहीं लगतीं। हाल ही में सरकार ने 'भारत-मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव संधि! में 
संशोधन किए, तब भी पी-नोट्स पर करारोपण को हाथ नहीं लगाया गया।? 

एक और स्वाभाविक-सा क़दम, जो सरकार उठा सकती है, उन लोगों के पीछे पड़ने का 
है जिन्होंने अपना पैसा विदेशों में जमा कर रखा है। फ़रवरी २०१२ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
(सीबीआई) के निदेशक ने बताया था कि भारतीयों ने अनुमानित ५०० अरब डॉलर यानी 
२४.५० लाख करोड़ रुपए की राशि विदेशी टैक्स-हैवन (ऐसे देश जहां टैक्स ना के बराबर 
लगता है और निवेशकों की पहचान गुप्त रखी जाती है) में जमा की हुई है। यह किसी भी अन्य 
देश से अधिक है।” वास्तव में मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में इसे वापिस लाने का वादा 
इतनी शिद्दत से किया था कि लोग सचमुच मानने लगे थे कि उनके जनधन खातों में १५-१५ 
लाख रुपए जमा होने वाले हैं। मगर चुनाव जीतने के बाद, भाजपा ने इस मुद्दे पर पूरी पलटी 
खाई और यहां तक गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट में विदेशी खाता धारकों के नाम उजागर करने 
से भी इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन 
पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी, जो इस मुक़दमे में याचिकाकर्ता थे, ने 
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कहा, “सरकार ने एक ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अपराधियो की ओर से आना चाहिए 
था, मैं अचंभित ह|”? 

दरअसल, यह अचरज की बात नहीं है। ए फीस्ट फॉर वल्चर्स की लेखिका और पत्रकार 
जोसी जोसेफ़ ने लिखा है कि विदेशी टैक्स-हैवन में जमा काले धन के जिस सबसे बड़े मामले 
की तहक़ीक़ात भारतीय अधिकारी कर रहे हैं, वह उद्योगपति गौतम अडानी का है।* अडानी 
और मोदी के नज़दीकी संबंधों को देखते हुए और यह देखते हुए कि अडानी मोदी के गुजरात 
मुख्य मंत्रित्व के दस सालों में एक छोटे-मोटे व्यापारी से बढ़कर भारत के सबसे बड़े 
पूंजीपतियों में से एक बन गए, ज़ाहिर है कि अडानी पर कभी मुक़दमा नहीं चलाया जाएगा!” 

२०१६ में पनामा स्थित क़ानून कंपनी मोज़ेक फ़ोन्सेका के पास उपलब्ध १.१ करोड़ 
दस्तावेज एक अज्ञात स्रोत द्वारा लीक कर दिए गए थे। इन्हें इन्टरनेशनल कंसॉर्टियम ऑफ़ 
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने हासिल करके सार्वजनिक किया था। इन दस्तावेजो से उन 
बेशुमार तरीक़ों का पता चलता है जिनके ज़रिए दुनिया के अमीर लोग अपनी संपत्ति को 
छिपाने के लिए गोपनीय टैक्स-हैवन का लाभ उठाते हैं। यह लीक “पनामा पेपर्स स्कैंडल” के 
नाम से मशहूर हुआ था और इसमें ५०० भारतीयों के नाम थे जिनके विदेशी कंपनियों से 
संबंध हैं। इनमें राजनेता, व्यापारी और फ़िल्म स्टार्स शामिल थे। इन नामों में अमिताभ बच्चन, 
ऐश्वर्या राय, डीएलएफ के मालिक के.पी. सिंह, गरवारे परिवार, नीरा राडिया, हरीश सालवे 
और गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के नाम मौजूद थे। इससे एक वर्ष पहले 
फरवरी २०१५ में इंडियन एक्सप्रेस ने १,१९५ भारतीय लोगों की सूची जारी की थी; २००६- 
०७ में इनके खाते एचएसबीसी बैंक की जेनेवा शाखा में थे। यह सूची “स्विस लीक्स” के नाम 
से मशहूर हुई थी। इसमें कई प्रमुख भारतीय व्यापारियों के नाम थे--मुकेश अंबानी, अनिल 
अंबानी, आनंद चंद बर्मन, राजन नंदा, यशोवर्धन बिड़ला, चंद्र लछमनदास रहेजा और 
दत्तराज सालगांवकर--और देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों के नाम थे--रसेल मेहता, 
अनूप मेहता, सौनख पारीख, चेतन मेहता, गोविंदभाई काकड़िया और कुणाल शाह। इससे भी 
पहले २०१४ में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे २९ लोगों के नाम उजागर किए थे जिनके खाते 
लिश्टेन्सटाइन में थे। यह सूचना भारत को जर्मन अधिकारियों से प्राप्त हुई थी)” 

अब तक की गई कार्रवाई? एचएसबीसी के व्हिसलब्लोअर हर्वे फ़ल्सियानी ने नवंबर 
२०१५ में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि “भारत सरकार ने विदेशी बैंक खातों 
में काला धन जमा करने वालों के बारे में मिली सूचना का कोई उपयोग नहीं किया है और 
लाखों करोड़ रूपया अभी भी बाहर जा रहा है।”?९ 

इस सबसे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार के विरोध और अच्छे शासन के 
घोषणा पत्र के आधार पर सत्ता में आने के बावजूद, वास्तव में मोदी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी 
क़ानूनों को कमज़ोर बनाने में लगी हुई है। सत्ता में आते ही, वह राजनैतिक दलों को सूचना के 
अधिकार के दायरे में लाने के वादे से पलट गई; पहले वह इसका समर्थन करती थी। वह 
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लोकपाल अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर भी बहुत उत्सुक नहीं है जबकि इसे जनवरी 
२०१४ में गज़ट में अधिसूचित किया जा चुका है। सरकार ने सत्ता संभालने के ढाई साल बाद 
भी लोकपाल नियुक्त नहीं किया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले सरकार की 
खिंचाई भी की थी। और तो और, जुलाई २०१६ में सरकार ने इस अधिनियम को कमज़ोर 
किया और नौकरशाहों को उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों की जायदाद व दायिता की 
घोषणा करने से छूट दे दी। इसी प्रकार से इस सरकार ने व्हिसलब्लोअर सुरक्षा अधिनियम को 
भी लागू नहीं किया है, जबकि संसद इसे पारित कर चुकी है। इस अधिनियम में 
व्हिसलब्लोअर की पहचान गुप्त रखने के प्रावधान हैं। व्हिललब्लोअर शब्द उन लोगों के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार में 
भ्रष्टाचार व गलत कामों को उजागर करने के लिए लगभग ६० लोगों की हत्या हो चुकी है। 
यदि उक्त क़ानून लागू हो गया होता तो इनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।?' 

ज़ाहिर है प्रधान मंत्री मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने की तालें ठोंकना हवाबाज़ी 
के अलावा कुछ नहीं है। 


मोदी की कथा में मोड़: अब नगदीविहीन अर्थव्यवस्था की बात शुरू 


हम जो कहना चाहते हैं, वह यह है कि विमुद्रीकरण का वास्तविक मक़सद काली 
अर्थव्यवस्था पर रोक लगाना नहीं है। यदि सरकार इसे लेकर संजीदा होती तो वह आसानी से 
उन लोगों को पकड़ सकती थी जो काली कमाई पैदा करने और उसे देश-विदेश दोनों जगह 
जमा करने के दोषी हैं। 

यह बात सरकार के सुर में आए हालिया बदलाव से भी ज़ाहिर है। ८ नवंबर के दिन जब 
सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए पहला प्रेस वक्तव्य जारी किया था, तब उसमें 
बढ़-चढ़कर काले धन के मुद्दे की बात की गई थी और उसमें नगदीविहीन (कैशलेस) 
अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का कोई ज़िक्र नहीं था। उसी दिन प्रधान मंत्री मोदी के भाषण, 
जिसमें उन्होंने ५०० व १००० रुपए के नोटों को बैंकिंग प्रणाली से प्रतिबंधित करने के निर्णय 
की घोषणा की थी, में भी विमुद्रीकरण का प्रमुख फोकस काले धन, आतंक के फ़ंडिंग और 
भ्रष्टाचार पर प्रहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने भी नगदीविहीन अर्थव्यवस्था की 
ओर बढ़ने के बारे में कुछ नहीं कहा था। २७ नवंबर को अपनी “मन की बात" में नरेंद्र मोदी ने 
अपना फ़ोकस काले धन के ख़िलाफ़ अभियान से बदलकर लोगों से आव्हान किया कि वे 
“कम-नगदी” की ओर बढ़ें और फिर “नगदीविहीन' अर्थव्यवस्था की ओर। उन्होंने लोगों से 
डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे नगदी के विकल्पों का उपयोग करने का आग्रह किया। 
आरबीआई के गवर्नर, जो नोटबंदी लागू होने के बाद से सोची-समझी चुप्पी साधे हुए थे, ने 
भी उसी दिन अपने मन की बात कही और लोगों से नगदीविहीन समाज की ओर बढ़ने का 
आग्रह किया।? सरकार ने अपने विभागों को नगदी लेनदेन से हटकर नगदीविहीन लेनदेन की 
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ओर धकेला है; उदाहरण के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि लोगों को 
संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, पानी और बिजली के बिल के उपभोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस 
शुल्क, वगैरह के लिए ई-भुगतान करना होगा। ८ दिसंबर के दिन, वित्त मंत्री ने लोगों को 
नगदीविहीन लेनदेन की ओर प्रेरित करने के लिए तमाम प्रोत्साहनों की घोषणा की। इनमें 
२००० रुपए से कम के डिजिटल भुगतान पर सेवा कर से छूट, और पेट्रोल व डीज़ल की 
खरीद पर, उपनगरीय रेल टिकटों और राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा पर टोल टैक्स के 
भुगतान पर रियायतें शामिल हैं बशर्ते कि भुगतान डिजिटल तरीक़े से किया जाए। इनके 
अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को “रुपे किसान कार्ड” जारी किए जाएंगे ताकि किसान 
डिजिटल लेनदेन कर सकें और १०,००० से कम आबादी वाले एक लाख गांवों में पीओएस 
(स्वाइप) मशीनें लगाई जाएंगी।? 

वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था नगदीविहीन होती जाएगी, काला 
धन कम होगा और टैक्स की चोरी और काला धन कम होगा।* मगर वास्तव में नगदीविहीन 
अर्थव्यवस्था और कर चोरी और काली कमाई की पैदावार का आपस में कोई संबंध नहीं है 
काला धन पैदा होने के लिए नोट ज़रूरी नहीं होते। किसी भी अर्थव्यवस्था में अधिकांश 
काली कमाई या टैक्स की चोरी या भ्रष्टाचार में अमीर लोग और बड़ी-बड़ी कंपनियां लिप्त 
होती हैं। और वे इसके लिए तमाम किस्म के वैध अकाउंटिंग करतबों का सहारा लेते हैं और 
बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। 

जैसे, अमरीका में फेडरल रिज़र्व के अनुसार १४.८ खरब (१.४८ ट्रिलियन) डॉलर 
प्रचलन में हैं, जो उसके जीडीपी का ८ प्रतिशत है। अमरीका का नगदी-जीडीपी अनुपात 
भारत से कम है; आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में प्रचलन में जो मुद्रा है वह 
जीडीपी का १२ प्रतिशत V1 इसके बावजूद, अमरीका की सैकड़ों बड़ी-बड़ी कंपनियों ने हर 
किस्म के अकाउंटिंग करतब किए हैं ताकि यह दिखा सकें कि उनका मुनाफ़ा विदेशी टैक्स- 
हैवन्स में स्थित उनकी सहायक कंपनियों ने कमाया है; ऐसा करने पर अमरीका में टैक्स 
चुकाने से वे बच जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक्र फ़ॉर्च्यून ५०० अमरीकी कंपनियों में से 
कम से कम ३०३ के पास मिलाकर २४ खरब (२.४ ट्रिलियन) डॉलर का मुनाफ़ा विदेशों में है 
जिसपर वे टैक्स नहीं चुकातीं, और इस तरह से वे ६९५ अरब डॉलर का अमरीका का फेडरल 
आय कर का भुगतान करने से बच जाती ही 

यूरोप की स्थिति बहुत अलग नहीं है। युरोज़ोन देशों में नगदी-जीडीपी अनुपात १०.६३ 
प्रतिशत है। फिर भी ब्रिटेन में हर वर्ष कुल टैक्स चोरी १६ आरब पाउंड की होती है, और फ्रांस 
की संसद का कहना है कि टैक्स चोरी के कारण देश को ४०-६० आरब यूरो का नुक्सान 
होता है?” 

भारत में भी यदि मूल्य के हिसाब से देखें तो आज नगदीविहीन लेनदेन नगदी लेनदेन से 
ज़्यादा हो गया है। वित्तीय वर्ष २०१५ के अंत तक ९२ लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक 
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लेनदेन हुआ था, जो कागज़-आधारित ८५ लाख करोड़ रुपए के लेनदेन से ज़्यादा था। 
जनवरी २०१६ में विविध डिजिटल माध्यमों (पीओएस, आईएमपीएस, पीपीआई, मोबाईल 
बैंकिंग और एनएसीएच) के द्वारा कुल १.२९ लाख करोड़ रुपए के ४१.१ करोड़ सौदे हुए थे। 
अक्टूबर २०१६ तक सौदों की संख्या बढ़कर ६०.४ करोड़ हो गई थी और उनका कुल मूल्य 
२.४८ लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था।** फिर भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि काली 
अर्थव्यवस्था पर रत्ती भर भी असर हुआ है। इससे एक बार फिर यह प्रमाणित होता है कि 
अर्थव्यवस्था में नगदी लेनदेन और काला धन के बीच कोई संबंध नहीं है। 

लिहाज़ा, मोदी सरकार द्वारा और कम नगदी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर धकेलने 
का नया अभियान न तो टैक्स चोरी को रोक पाएगा और न ही काली अर्थव्यवस्था में कमी 
लाएगा। 

दूसरी ओर, नगदी लेन-देन की बजाय, जब डिजिटल/ऑनलाइन लेन-देन की संख्या 
बढ़ती है, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ता है। एक अध्ययन में पता चला है कि 
वर्ष २०२० तक विश्व स्तर पर ऑनलाइन फ़र्ज़ी लेनदेनों का मूल्य २५.६ अरब डॉलर तक 
पहुंचने की आशंका है। पिछले वर्ष इनका मूल्य १०.७ अरब डॉलर था। मोदी द्वारा 
विमुद्रीकरण मुहिम की घोषणा के मात्र एक महीने पहले, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट बैंकिंग 
सुरक्षा घोटाला हुआ था। ३० लाख से ज़्यादा डेबिट कार्ड्स और उनके पिन नंबर हैकर्स ने 
चुरा लिए थे, जिसके चलते चोरों को निजी जानकारी चुराने और फ़र्जी लेनदेन करने का मौक्रा 
मिल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक 
समेत कई बैंक इस हमले का शिकार हुए थे। ख़बरों के मुताबिक़ इस सुरक्षा भंग के चलते 
बैंकों ने १.३ करोड़ रुपए के फर्जी आहरण रिपोर्ट किए हैं। भारत की निरक्षरता और गरीबी के 
स्तर के मद्देनज़र, यदि गरीबों को डेबिट/क्रेडिट काईस के उपयोग की ओर धकेला गया, तो 
धोखेबाज़ों के लिए लोगों से उनकी गाढे पसीने की कमाई ठगना बहुत आसान होगा 


विमुद्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य 


यदि विमुद्रीकरण से काली अर्थव्यवस्था में कमी नहीं आने वाली है--और स्पष्ट है कि 
सरकार यह बात जानती है--तो विमुद्रीकरण की कवायद और अब कम नगदी-आधारित 
अर्थव्यवस्था की बातों का वास्तविक मक्रसद क्या है? 

वास्तविक मक्रसद भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, ख़ास तौर से खेती, लघु 
ख़ुदरा व्यापार और लघु उद्योगों को ध्वस्त करना है। जो लोग मीडिया प्रचार के चलते “मोदी 
भक्त’ बन गए हैं, Se यह बात शायद अविश्वसनीय लगे, मगर सारे तथ्य इसी ओर इशारा 
कर रहे हैं। 

सत्ता में आने के बाद भाजपा ने चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों से पूरी पलटी खाई 
है। बह वैशवीकरण-उदारीकरण-निजीकरण की उन्हीं नीतियों पर चल रही है जिन्हें पिछले दो 
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दशकों से देश में लागू किया जा रहा था; और वह भी ज़्यादा रफ़्तार से। इन नीतियों का 
क्रियान्वयन अमरीका जैसे विकसित देशों, तथा उनके द्वारा नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय 
संस्थाओं--विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ)--के निर्देश पर किया जा 
रहा है। भारत सरकार इतनी मुस्तैदी से उनके निर्देशों पर अमल इसलिए कर रही है क्योंकि 
हमारे ऊपर भारी विदेशी कर्ज़ है, जो मोदी सरकार के काल में ४८५ अरब डॉलर तक जा 
पहुंचा Sl (इस मुद्दे की और विस्तृत चर्चा इस पुस्तिका के दायरे के बाहर है।“”) इन आर्थिक 
सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का कॉर्पोरेटीकरण करना और देशी-विदेशी कॉर्पोरेट 
घरानों को अर्थव्यवस्था पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित करने देना है। इसके लिए देश के 
विशाल असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र को नष्ट करना ज़रूरी है। और वैश्वीकरण के नाम पर 
देश में चल रहे आर्थिक सुधारों के ज़रिए ठीक यही किया जा रहा है। भारत के अनौपचारिक 
क्षेत्र के तीन सबसे बड़े घटक हैं: 


१) कृषि क्षेत्र जिस पर देश की ५३ प्रतिशत आबादी निर्भर है। 

२) लघु या असंगठित खुदरा क्षेत्र - जो कुल रोज़गार में से ९ प्रतिशत का हिस्सेदार है। 

३) लघु या असंगठित उत्पादन (मैन्युफ़ैक्चरिंग) क्षेत्र - जो कुल रोज़गार में से ७.५ 
प्रतिशत का हिस्सेदार है। 


ये सारे क्षेत्र वैसे भी वैश्वीकरण के तहत अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे। और अब 
विमुद्रीकरण और नगदीविहीन अर्थव्यवस्था के नाम पर मोदी सरकार इन क्षेत्रों को और पंगु 
बना रही है। प्रधान मंत्री की उम्मीद है कि फुटपाथ पर चाय बेचने वाले या सड़क किनारे 
मछली बेचने वाले पीओएस मशीन द्वारा अपने दिहाड़ी मज़दूर ग्राहक से क्रेडिट कार्ड से 
भुगतान प्राप्त करेंगे, या ठेले पर फल बेचने वाले एक दर्जन केलों के दाम पेटीएम से लेंगे, या 
छोटे-छोटे कारखानों के मालिक अपने दिहाड़ी मजदूरों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर से मजदूरी 
का भुगतान करेंगे। यह उम्मीद वैसी ही है जैसे फ्रांस की रानी मरीय अंतोनिएट ने पेरिसवासियों 
से कहा था कि रोटी नहीं है, तो केक खाओ। 


अमरीकी कॉपरिशन्स के लाभार्थ 


वैश्वीकरण के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही अन्य नीतियों के समान, इस नीति के 
पीछे भी वॉशिंगटन का ही हाथ है। यह बात हमारे पाठकों को शायद अविश्वसनीय लगे, 
किंतु इसके ठोस प्रमाण हैं। प्रधान मंत्री मोदी की विमुद्रीकरण और नगदीविहीन मुहिम 
अमरीकी सरकार की विकास एजेंसी यूएसएड (USAID) के निर्देश पर चलाई जा रही है। 

जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, वह अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेकती रही है 
और अमरीकी कॉर्पोरेशन्स को लाभान्वित करने वाली नीतियों पर अमल करती रही है। जैसे: 
भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन (देशव्यापी आंदोलन के कारण सरकार को इससे पीछे 
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हटना पड़ा था); भारत के परमाणु दायित्व क़ानून को कमज़ोर बनाना ताकि अमरीका की 
परमाणु कंपनियां भारत में परमाणु संयंत्र लगा सकें और दोषपूर्ण डिज़ाइन के कारण होने वाली 
दुर्घटना के मामलों में उन्हें क्षतिपूर्ति न देनी पड़े; और बीमा क़ानूनों में परिवर्तन ताकि भारत के 
बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी का आगमन बढे“ विमुद्रीकरण का अभियान अमरीकी कॉर्पोरेट 
हितों के समक्ष समर्पण का ही एक और क्रदम है। 

अक्टूबर २०१६ में यूएसएड और भारत के वित्त मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ 
था जिसका नाम है कैटालिस्ट: इंक्लूसिव कैशलेस पेमेंट पार्टनरशिप (उत्प्रेरक: समावेशी 
नगदीविहीन भुगतान साझेदारी)। इसका लक्ष्य है भारत में नगदीविहीन भुगतान में जबरदस्त 
बढ़ोतरी संपादित करना। यह साझेदारी यूएसएड द्वारा २०१५ में कराए गए और जनवरी 
२०१६ में प्रस्तुत एक अध्ययन की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था: बियॉण्ड 
कैश (नगद से आगे)। इस रिपोर्ट और उसके बाद की योजनाओं को गुप्त रखा गया।” इससे 
प्रधान मंत्री का वक्तव्य, कि विमुद्रीकरण की तैयारियां कई महिनों से चल रही थीं, का 
वास्तविक अर्थ समझ में आ जाता है। 

इस साझेदारी और नगदीविहीन अर्थव्यवस्था की ओर मुहिम के असली लाभार्थी कौन 
हैं इसका रहस्योद्घाटन यूएसएड ही करती है। बियॉण्ड कैश रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद जारी 
प्रेस विज्ञप्ति में उसने कहा: “३५ से ज़्यादा भारतीय, अमरीकी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने 
वित्त मंत्रालय और यूएसएड के साथ इस पहल में साझेदारी की है।”** ये संगठन अधिकांशतः 
आईटी कंपनियां और भुगतान सेवा प्रदाता हैं, जो डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी और उससे 
जुड़े डेटा की उत्पत्ति से लाभान्वित होंगे। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड और वीसा जैसी 
क्रेडिट कार्ड कंपनियां, इंटरनेट सेवा कंपनी ई-बे, वित्तीय सेवा कंपनी सिटीग्रुप, वगैरह शामिल 
हैं। अनुमानों के मुताबिक़ भारत के डिजिटल भुगतान उद्योग के २०२० तक ५०० अरब 
डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, बशर्ते कि करोड़ों भारतीयों को डिजिटल भुगतान के जाल 
में घसीटा जा सके।* 

यूएसएड व उसकी साझेदार कॉर्पोरेशन्स यह बात भलीभांति जानती हैं कि यह नीति 
भारत के छोटे व्यापारियों और उत्पादनकर्ताओं और देश के दुर्गम इलाक़ों में रहने वाले लोगों 
को तबाह कर देगी। बियॉण्ड कैश में विमुद्रीकरण के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया 
था॥ मगर उन्हें परवाह नहीं है। आज की दुनिया, जिसमें बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन्स का 
बोलबाला है, में सिर्फ अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने के बारे में सोचा जाता है, फिर चाहे 
बह मुनाफ़ा लाखों गरीब और भूखे लोगों के खून से क्यों न सना हो। 

तो चलिए, भारत के अनौपचारिक क्षेत्रों पर विमुद्रीकरण के असर की थोड़ा विस्तार से 
छानबीन wil 
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कृषि पर असर 


भारत के अधिकांश कृषक छोटे किसान हैं जिनकी जोत के आकार एक हेक्टर से कम 
हैं। वैश्वीकरण के नाम पर कृषि क्षेत्र में जो सुधार लागू किए जा रहे हैं, उनका एक अहम 
उद्देश्य धीरे-धीरे इन छोटे किसानों का गला घोंटना है और उन्हें उनकी ज़मीनों से खदेड़ देना 
है, ताकि बड़ी कृषि कॉर्पोरेशन्स इन ज़मीनों को हथिया सकें। और इसीलिए एक के बाद एक 
सरकारें कृषि में सार्वजनिक निवेश लगातार कम करती गई हैं, खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें 
(जैसे खाद, बिजली और सिंचाई) पर सबसिडियां कम करती गई हैं, कृषि उपज के लिए 
समर्थन (सार्वजनिक ख़रीद के रूप में) कम करती गई हैं, क्रमिक रूप से सार्वजनिक बैंकों द्वारा 
कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण पर सबसिडी घटाती गई हैं, और विकसित देशों से भारी 
सबसिडी युक्त कृषि उपज के आयात को अनुमति दे रही हैं। इन नीतियों ने देश की कृषि को 
गहरे संकट में धकेल दिया है और भारतीय किसानों को ऐसी हताशा में पटक दिया है कि 
“सुधार” शुरू होने के बाद से ३ लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जो इतिहास 
में मौतों की सबसे बड़ी आंधी है।“” पिछले दो वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों ने संकट को 
और विकट बनाया है। इस सरकार ने कृषि संबंधित सभी क्षेत्रों के लिए बजट प्रावधानों को 
जीडीपी के १.०७ प्रतिशत (२०१४-१५ बजट अंदाज़ या ब.अं.) से घटाकर २०१६-१७ में 
मात्र ०.९२ प्रतिशत पर ला दिया है, जबकि यह वह क्षेत्र है जिस पर आधी आबादी अपनी 
आजीविका के लिए निर्भर है।* परिणामस्वरूप, वर्ष २०१५ में किसानों की आत्महत्याओं 
का आंकड़ा वर्ष २०१४ के आंकड़े के मुक़ाबले ४० प्रतिशत अधिक रहा! 

अब विमुद्रीकरण संभवत: छोटे किसानों के ताबूत में आखरी कील साबित होने जा रहा 
है। इसकी घोषणा ऐन उस वक़्त की गई जब खरीफ फसल काटी जा रही थी और रबी की 
फ़सल की बोवनी शुरू होने वाली थी। इसने किसानों को मुश्किल परिस्थिति में धकेल दिया 
है। मंडियों में कारोबार २५ से लेकर ७० प्रतिशत तक मंदा पड़ा है क्योंकि खरीदार ही नहीं 
हैं-नगदी की तंगी ने दुकानदारों, होटलों और रेस्तरां, और यहां तक कि फेरी-खोमचे वालों 
तक को प्रभावित किया है। और इसकी वजह से मंडी में व्यापारियों के पास नगदी नहीं है कि 
वे किसानों को उनकी उपज का मूल्य चुका सकें (या फिर वे किसानों को अपनी उपज आधे 
दाम पर बेचने को मजबूर कर रहे D यदि वे चेक से भुगतान करते हैं तो किसान इनको 
भुनाकर नगदी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि बैंकों में भी नगदी की तंगी है। किसानों के लिए 
नगदी का दूसरा स्रोत ग्रामीण साख सहकारी समितियों से मिलने वाला ऋण है। विमुद्रीकरण 
के बाद आरबीआई द्वारा इन संस्थाओं पर लागू किए गए प्रतिबंधों के चलते ये ऋण भी 
प्रभावित हुए हैं। लिहाज़ा, किसानों के पास बीज और खाद खरीदने के लिए, और ट्रेक्टर या 
अन्य उपकरण किराए पर लेने के लिए, और मज़दूरों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। 
और उन्हें नगदी की ज़रूरत तत्काल है क्योंकि खेती का मौसम इन्सानों के लिए नहीं ठहरता। 
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रबी की फसल पर जिस कदर असर पड़ने वाला है उसकी एक झलक एक अख़बारी रिपोर्ट में 
मिल जाती है, जिसके मुताबिक़ महाराष्ट्र में कृषि ऋण का वितरण बुरी तरह प्रभावित हुआ 
है। नवंबर अंत तक निर्धारित आबंटन में से मात्र १७ प्रतिशत का वितरण हुआ था, इसके 
बावजूद कि पूरे राज्य में दो वर्ष के कमज़ोर मानसून के बाद इस वर्ष अच्छे मानसून के चलते 
पानी की स्थिति संतोषजनक RI? 


लघु खुदरा व्यापार पर असर 


वैश्वीकरण के तहत एक और अहम नीतिगत सुधार यह किया जा रहा है कि भारत के 
ख़ुदरा व्यापार क्षेत्र में विशाल बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। 
सितंबर २०१३ में तत्कालीन यूपीए सरकार ने मल्टी-ब्रांड रिटेल में ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की अनुमति दी थी। भारत के खुदरा क्षेत्र में वालमार्ट, टेस्को, 
कैरेफ़ोर और मेट्रो जैसी विशाल विदेशी खुदरा कंपनियों के प्रवेश से भारत के लघु ख़ुदरा 
व्यापारियों का जनाज़ा निकल जाएगा। कारण यह है कि ये विदेशी खुदरा कंपनियां बहुत 
विशाल हैं, हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल। उदाहरण के लिए, २००९-१० में अकेले 
वालमार्ट की कुल वैश्‍विक बिक्री ४०५ अरब डॉलर की थी, अर्थात अकेले वालमार्ट ने भारत 
के १.५ करोड़ खुदरा व्यापारियों की कुल बिक्री से ज़्यादा माल बेचा था! 

इन दैत्याकार विदेशी खुदरा व्यापारियों के पास जबर्दस्त वित्तीय ताक़त है जिसके बल 
पर वे विश्‍व स्तर पर चीन जैसे सबसे सस्ते सप्लायर्स से माल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, वे 
अपने उत्पाद छोटे खुदरा विक्रेताओं से कम दाम पर बेच सकते हैं-ज़रूरी हुआ तो वे 
नुक्रसान उठाकर भी माल बेचेंगे। सिर्फ किराना दुकानें और फेरी वाले ही धंधे से हाथ नहीं धो 
बैठंगे, बल्कि थोक व्यापारियों और वितरकों का पूरा जाल विस्थापित हो जाएगा। इसमें कोई 
अतिशयोक्ति नहीं है। यह दुनिया भर में हो रहा है। विकसित देशों में छोटे खुदरा व्यापारियों का 
लगभग सफाया हो चुका है। और उन सारे विकासशील देशों में वे विलुप्ति की कार पर हैं 
जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को इन विशाल खुदरा कंपनियों के लिए खोला है।*' 

भाजपा जब विपक्ष में थी, तो वह खुदरा क्षेत्र को एफ़डीआई के लिए खोले जाने के 
सख्त ख़िलाफ़ थी। अलबत्ता, सत्ता में आते ही उसने पलटी मारी है) २३ मई २०१५ के दिन 
पार्टी मुख्यालय पर एक पत्रकार सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औपचारिक रूप से 
घोषणा की कि भाजपा मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफ़डीआई को अनुमति देने के मामले में 
यूपीए सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, तब से भाजपा ने इस क्षेत्र को 
और उदार बनाया है। उसने ई-वाणिज्य के मार्केट प्लेस WAS! में १०० प्रतिशत एफ़डीआई 
की अनुमति दे दी है। सिंगल-ब्रांड विदेशी खुदरा व्यापारियों पर यह शर्त लगाई गई थी कि 
उन्हें ३० प्रतिशत माल स्थानीय स्रोतों से खरीदना होगा; उसने अधुनातन टेक्नॉलॉजी वाली 
कंपनियों के लिए यह सीमा समाप्त कर दी है; इस क्रदम से एपल जैसी कंपनियों को फ़ायदा 
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मिलेगा। भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों के व्यापार, ई-व्यापार सहित, में भी १०० फ़ीसदी 
एफ़डीआई की अनुमति दे दी है? 

भारत का लघु ख़ुदरा बाज़ार वैसे भी गंभीर आक्रमण का सामना कर रहा था; 
विमुद्रीकरण और नगदीविहीन अर्थव्यवस्था की ओर क्रदम बढ़ाने से भारत के १.४९ करोड़ 
ख़ुदरा दुकानें, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं, का दम घुटने लगा है। भारत के एक सबसे बड़े 
व्यापारी संगठन--कॉनफ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स--के मुताबिक़ नवंबर ८ के दिन 
सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद से देश भर के बाज़ारों में कारोबार में ७५ 
प्रतिशत की ज़ोरदार गिरावट आई है। लोगों के पास ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने के लिए भी पैसा 
नहीं है, और यदि पैसा है भी तो वह २००० रुपए के नोटों की शक्ल में है जो अधिकांश छोटे 
व्यापारी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त we पैसे नहीं होते।? 


असंगठित उत्पादन क्षेत्र पर असर 


भारत ने जब १९९१ में वैश्वीकरण की शुरूआत की थी, तब से अर्थव्यवस्था में 
पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जबर्दस्त प्रवेश के बावजूद, और भारतीय अर्थव्यवस्था के 
७.३ प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि के बावजूद, २०००-२०१० के दशक में औपचारिक 
या संगठित उत्पादन क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां पैदा हुई दो दशक बाद, २०१० में उत्पादन 
(मैन्युफ़ैक्चरिंग) क्षेत्र में कुल रोज़गार मात्र ५०७ लाख यानी कुल कामगार शक्ति का ११ 
प्रतिशत था; इसमें से मात्र १६० लाख नौकरियां संगठित क्षेत्र में थीं, शेष ३४५ लाख 
नौकरियां असंगठित उत्पादन क्षेत्र में थीं। असंगठित उत्पादन क्षेत्र का मतलब है बहुत छोटी 
इकाइयां या घरेलू उत्पादन (इसमें कामगारों द्वारा अपने घर पर पापड़ या बीड़ी बनाना जैसे 
काम शामिल हैं)।* 

हालांकि उत्पादन क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां असंगठित क्षेत्र में ही हैं, फिर भी पिछले 
दो दशकों की वैश्वीकरण की नीतियों के कारण यह क्षेत्र अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। 
इन नीतियों में छोटी इकाइयों के लिए आरक्षण की समाप्ति और लघु क्षेत्र के लिए बैंक से कम 
ब्याज के ऋण की समाप्ति जैसी नीतियां शामिल हैं। 

अब विमुद्रीकरण इस क्षेत्र को नष्ट कर रहा है। देश में ८० प्रतिशत सूक्ष्म/लघु उद्यम बुरी 
तरह प्रभावित हुए हैं। ये बहुत छोटी इकाइयां हैं और इनके आगे और पीछे अनेक कड़ियां 
जुड़ी होती हैं, जो सबकी सब नगद में होती हैं। नगदी सूख जाने के कारण ये उद्योग भयंकर 
संकट में फंस गए हैं। उदाहरण के लिए मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के पीतल उद्योग को देखिए। 
पीतल के लिए कच्चा माल वे लोग सप्लाई करते हैं जो कबाड़े का धंधा करते हैं। वे जगह- 
जगह से कबाड़ा नगद में ख़रीदते हैं और उसे एक संग्राहक के पास बेचते हैं जो उसे नगद में 
ख़रीदता है। अगला क़दम धातु की कतरनों को पिघलाने का होता है; इसे पीतल की छड़ों या 
पटियो में ढाला जाता है। इसके बाद नंबर आता है सांचा--जैसे गुलदस्ता या नल का 
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सांचा--बनाने का। पीतल को पिघलाकर इन सांचों में डाला जाता है। इसके बाद दस्तकार 
इन पर चित्र उकेरते हैं। फिर आते हैं घिसाई और रंग-रोगन के चरण। इनमें से प्रत्येक चरण शुद्ध 
रूप से नगद पर टिका है। हर मुकाम पर कामगार को किए गए काम के आधार पर रोज़ाना 
नगद भुगतान किया जाता है। कामगार रोज़ कमाते हैं, रोज़ ख़र्च करते हैं। इस उद्योग का कुल 
कारोबार ६,००० करोड़ रुपए का था, मगर विमुद्रीकरण जनित नगदी के संकट ने इस फलते- 
फूलते उद्योग के पहिए थाम लिए हैं। 

यही हाल लुधियाना के वस्त्र उद्योग, फ़िरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग, लखनऊ का 
चिकनकारी उद्योग और ऐसे अनेक उद्योगों का है जो लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं। हज़ारों 
इकाइयां बंद हो गई हैं, लाखों कामगार बेरोज़गार हो गए हैं और गांव लौटने को मजबूर हो गए 
हैं। 55 
आर्थिक मंदी की ओर 


अनौपचारिक क्षेत्र पर विमुद्रीकरण के भयंकर असर के चलते कई क्षेत्रों में मांग में कमी 
आई है, उत्पादन घटा है और बेरोज़गारी बढ़ी है। नगदी की आपूर्ति कई महीनों तक बहाल 
नहीं होने वाली है। इसका मतलब है कि ये प्रतिकूल प्रभाव एक वर्ष या उससे भी देर तक 
जारी रहेंगे। परिणाम लगभग तय है: मंदी। ८ नवंबर को १००० रुपए और ५०० रुपए के नोट 
बंद करने की घोषणा के एक माह के अंदर ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती के आधिकारिक आंकड़े 
आने लगे थे। भारत के लिए निक्केई/मार्केट मैन्युफ़ैक्चरिंग पर्चेज़िंग मेनेजर्स इंडेक्स नवंबर में 
५२.३ था और दिसंबर में घटकर ४९.६ पर आ गया था। यह दुनिया भर के सबसे प्रमुख 
आर्थिक सूचकांकों में से एक है। दरअसल, नवंबर २००८ में लेमैन ब्रदर्स के धराशायी होने 
की वजह से पैदा हुए संकट के बाद यह सबसे बड़ी मासिक गिरावट है।* 


मोदी सरकार: आज़ादी के बाद की सबसे जन-विरोधी सरकार 


मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे नारों के समान ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 
अपने विमुद्रीकरण और नगदीविहीन अर्थव्यवस्था के अभियान को भी राष्ट्रवाद का मुलम्मा 
चढ़ा दिया है। कॉर्पोरेट नियंत्रित मीडिया के पूरे समर्थन के साथ, भाजपा की 'घुट्टी पिलाओ' 
मशीनरी ने एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू करके इसे काले धन पर और आतंकवाद पर 
“सर्जिकल स्ट्राइक” संज्ञा दे दी और सरकारी फैसले की आलोचना करने वालों को “विकास- 
विरोधी” या काला धन कुबेर और यहां तक कि 'राष्ट्र-विरोधी' तक कहना शुरू कर दिया। 
आज दो महीने बीत जाने के बाद भी अपना ख़ुद का पैसा निकालने--और वह भी सीमित 
मात्रा में २००० के नोट की शक्ल में--के लिए घंटों बैंक की क़तारों में खड़े रहने के बावजूद 
और इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलने के बावजूद कि कृषि, ख़ुदरा व्यापार और छोटे 
कारोबारों के लिए विमुद्रीकरण सर्वनाश लेकर आया है और इसने लाखों लोगों की 
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जीविकाएं तबाह कर दी हैं, बड़ी संख्या में लोग इस प्रचार अभियान से बेवकूफ़ बने हैं और 
आज भी मान रहे हैं कि इससे सचमुच काले धन पर रोक लगेगी और बस अब अच्छे दिन 
आने ही वाले हैं। 

बहरहाल, सच्चाई यह है कि मोदी सरकार पूर्ववर्ती यूपीए सरकार से भी ज़्यादा 
कॉर्पोरेट-समर्थक और जन-विरोधी है। पिछले ढाई सालों के शासन में इसने गरीबों के 
कल्याण पर किए जाने वाले खर्च में जबरदस्त कटौती की है और साथ ही सार्वजनिक धन में 
से लाखों करोड़ों रुपए विभिन्न बहानों से अमीरों के ख़ज़ानों में पहुंचाए हैं। 


अमीरों को सरकारी हस्तांतरण 


> केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज़ों से पता चलता है कि एक के बाद एक केंद्र सरकारें हर 
साल अमीरों को लाखों करोड़ रुपए की टैक्स रियायत देती रही हैं। मोदी सरकार के काल 
में ये रियायतें नई ऊंचाइयां छू रही हैं। २०१४-१५ में मोदी सरकार ने अति-अमीर लोगों 
को टैक्स में छूट के रूप में ५.४९ लाख करोड़ का तोहफ़ा दिया; २०१५-१६ में टैक्स 
RAR का यह आंकड़ा ५.५१ लाख करोड़ रुपए था!” 


> बैंक का कर्ज चुकाने में चूकने पर आम लोगों के घर/स्कूटर/अन्य जायदाद ज़ब्त कर ली 
जाती है और कर्ज़ की किश्तें न चुकाने पर किसानों को खुदकुशी करने की नौबत आ 
जाती है। मगर जब (सार्वजनिक क्षेत्र के) बैंकों के कर्ज के संदर्भ में यही चूक अति-अमीर 
करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। बैंक इन कर्जा को TS खाते में डाल देते हैं (यानी “राइट 
ऑफ़” कर देते D हाल ही में वित्त राज्य मंत्री ने राज्य सभा में स्वीकार किया कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अति-अमीर लोगों को दिए गए १.०५ लाख करोड़ रुपए के 
कर्ज राइट ऑफ़ किए है 


> अलबत्ता, कर्ज राइट ऑफ़ करने की ख़बरों से कॉर्पोरेट घराने और बैंक/सरकार दोनों ही 
बदनाम होते Sl इसलिए बैंक इन “बेचारे? अमीरों को “राहत” पहुंचाने के लिए एक नई 
रणनीति अपना रहे है--वे उनके कर्ज की “पुनर्रचना” कर रहे Sl आजकल यही शब्द 
फ़ैशन में है-“कॉर्पोरेट ऋण पुनर्रचना' (सीडीआर)। इसके तहत कर्ज़ लौटाने की अवधि 
बढ़ा दी जाती है, या ब्याज माफ़ कर दिया जाता है, या कर्ज का एक अंश इक्विटी में 
तबदील कर दिया जाता है; और तो और, कॉर्पोरेशन को उसके “संकट” से निपटने के 
लिए कभी-कभी और कर्ज भी दिया जाता है। जिन कॉर्पोरेशन्स के कर्जा की पुनर्रचना की 
गई है, उनमें देश के कई जाने-माने नाम हैं। मार्च २०१५ तक सार्वजनिक बैंकों ने 
सीडीआर योजना के तहत कुल मिलाकर ४.०३ लाख करोड़ रुपए के कर्जा की पुनरचना 
की थी।* हमें इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि मोदी-जेटली प्रशासन के तहत 
कितनी राशि के कर्जा की पुनर्रचना की गई है। अलबत्ता सारे संकेत यही हैं कि नई सरकार 
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के तहत 'क्रण पुनर्रैचना' के नाम पर कॉर्पोरेट घरानो को जनता का पैसा हस्तांतरित करने 
की प्रक्रिया रफ़्तार पकड़ रही है। जहां एक ओर भारतीय बैंकों के 'खराब' क्रण ६ लाख 
करोड़ रुपए तक जा पहुंचे हैं (जिसमें से ९० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों में 
हैं), वहीं दूसरी ओर जून २००६ में आरबीआई ने बड़े कर्जदारो के ऋणों की पुनर्रचना की 
शर्ते शिथिल की हैं ताकि बैंक ज़्यादा आसानी से उनकी पुनर्रचना कर सर्के।”” 


सार्वजनिक धन को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का एक और “नवाचारी' तरीक़ा 
तथाकथित 'सार्वजनिक-निजी-साझेदारी' (यानी पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप या 
पीपीपी) का है। इसके अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र को अधोसंरचना में निवेश के लिए 
आमंत्रित करती है, निजी निवेशकर्ता को परियोजना लागत का ४० प्रतिशत सीधे-सीधे 
सबसिडी के रूप में देती है, रियायती दामों पर ज़मीन व अन्य संसाधन उपलब्ध कराती 
है, और निजी साझेदार को उसके निवेश पर एक न्यूनतम लाभ की गारंटी भी देती है। और 
जैसे इतना काफ़ी नहीं है, कई मामलों में तो सरकार रियायती दरों पर दीर्घावधि ऋण के 
रूप में निवेश के लिए धन भी उपलब्ध करा देती है। (इस सबके बावजूद इसे मुक्त बाज़ार 
आधारित पूंजीवाद कहते हैं!) वित्त मंत्री जेटली ने २०१६-१७ के अपने केंद्रीय बजट में 
पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से सड़कें और हाइवेज़ के निर्माण हेतु 
५५,००० करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है--इसका मतलब है कि जनता का इतना पैसा 
निजी क्षेत्र को सड़कें और हाइवेज़ बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में सबसिडी के रूप में 
दिया जाएगा। पिछले वर्ष इस मद में निजी कंपनियों को ४३,००० करोड़ रुपए का 
हस्तांतरण किया गया था।"' 


गरीबो की सबसिडियों में कटौती 


यदि यह सुनकर सिर चकरा जाता है कि मोदी राज में विभिन्‍न नामों से सार्वजनिक पैसा 


किस हद तक निजी कॉर्पोरेट घरानों को दिया जा रहा है, तो ऊपर दिए गए उदाहरण तो सिर्फ 
एक बानगी है। दूसरी ओर, मोदी सरकार ने उसके द्वारा पेश किए गए तीन बजटों में उन 
कल्याणकारी योजनाओं में जबरदस्त कटौतियां की हैं जो ग़रीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल 
और स्वच्छता व्यवस्था जैसी सुविधाएं वहनीय दामों पर मुहैया कराती हैं। 


> 


जिस देश में ४० प्रतिशत बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए कौर स्कूल छोड़ देते हैं,” और 
जो बच्चे स्कूलों में जा भी रहे हैं, उनके स्कूलों के हालात इतने दयनीय हैं और शिक्षा की 
गुणवत्ता इतनी घटिया है कि पांचवी कक्षा के ५२ प्रतिशत बच्चे कक्षा २ के स्तर की 
इबारत नहीं पढ़ सकते और ४९ प्रतिशत बच्चे दो अंकों के घटाने के सवाल नहीं कर पाते 
(जो कक्षा २ में सीखने की अपेक्षा है)०_ वहां एक बेपरवाह मोदी सरकार ने २०१६- 
१७ के स्कूल शिक्षा बजट में इतनी भारी कटौती की है कि वह २०१४-१५ ब.अं. के 
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नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया? 


बजट से ३२ प्रतिशत कम है (वास्तविक मूल्य के आधार पर, इन दो वर्षों के लिए मुद्रा 
स्फीती की दर को ८ प्रतिशत मानते हुए)” 


> भारत दुनिया की रोग-राजधानी है। देश में हर वर्ष २ लाख लोग मलेरिया से मरते हैं 
जबकि टीबी ३ लाख लोगों की जान लेता है। दुनिया भर में दस्त से होने वाली मौतों में से 
एक-चौथाई, कुष्ठ के कारण होने वाली मौतों में से एक-तिहाई और जापानी मस्तिष्क ज्वर 
के कारण होने वाली लगभग आधी मौतें भारत में होती हैं। भारत में पांच वर्ष से कम आयु 
की बाल मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक है, और देश दुनिया भर की २० प्रतिशत जच्चा 
मत्यु भी झेलता है। भारत कई जीर्ण रोगों की महामारियों की भी चपेट में है, जो देश में 
कुल मौतों में से ५० प्रतिशत के लिए ज़िम्मेदार हैं। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का यह 
संकट स्वास्थ्य पर कमतर सार्वजनिक ख़र्च की वजह से है जिसकी वजह से देश के 
सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की हालत खस्ता है और इसके चलते लोगों को उपचार के लिए 
निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है--और ज़ाहिर है कि महंगे निजी अस्पतालों में सिर्फ 
अमीर लोग ही अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। इस संकट से 
निपटा जा सकता है, समाधान यह है कि देश का स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च 
बढ़ाया जाए। भारत का स्वास्थ्य पर सार्वजनिक ख़र्च दुनिया में सबसे कम में से एक है 
और इस सूची के १७५ देशों में से वह १७१ वें स्थान पर Vl अलबत्ता, वित्त मंत्री अरुण 
जेटली ने अपने नवीनतम बजट (२०१६-१७) में स्वास्थ्य के लिए प्रावधान दो वर्ष पहले 
के बजट के बराबर ही रखा है, जिसका मतलब है कि वास्तव में यह करीब १३ प्रतिशत 
कम है। 66 


> भारत किसी महिला के लिए दुनिया की सबसे बुरी जगहों में से एक है। बहुत संभावना है 
कि उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा, या एक शिशु अथवा बालिका के रूप में 
उसका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। यदि बच गई तो काफ़ी संभावना है कि वह बड़े 
होते हुए दुर्व्यवहार/बलात्कार की शिकार होगी और शादी के बाद उसे ससुराल में 
अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। भारत में हर १०० सेकंड में महिलाओं के ख़िलाफ़ 
एक अपराध होता है: हर सातवें मिनट एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, हर १५ 
मिनट में बलात्कार, हर ५ मिनट में एक महिला पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता की 
शिकार होती है और हर घंटे एक महिला दहेज़ हत्या में मारी जाती है (सारे आंकड़े 
२०१३ के हैं)” और फिर भी मोदी सरकार का वर्ष २०१६-१७ के लिए जेंडर बजट 
आबंटन (अर्थात विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा महिलाओं के लिए आबंटित 
राशि) वर्ष २०१४-१५ ब.अं. के आबंटन से वास्तविक अर्थो में २० प्रतिशत कम RISS 


> संविधान ने अस्पृश्यता और जाति के आधार पर भेदभाव को गैर क्रानूनी घोषित किया है 
और गारंटी दी है कि हर नागरिक को अवसरों में बराबरी प्राप्त होगी। इसके छह दशक 
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बाद भी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को कई तरह की अस्पृश्यता का 
और सामाजिक, आर्थिक व संस्थागत वंचनाओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही 
नहीं, उन्हें निर्मम अत्याचारों का सामना भी करना पड़ता है जिनमें जातिसूचक नामों के 
आधार पर गाली-गलौज, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार से 
लेकर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाना, पेशाब पीने को और Tal खाने को मजबूर 
करना शामिल हैं। और इसलिए सरकार ने १९७० के दशक में अनुसूचित जाति उप- 
योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) शुरू की थी ताकि विभिन्न 
केंद्रीय मंत्रालयों के वित्तीय प्रावधानों में से दलितों और आदिवासियों के विकास हेतु 
लक्षित वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इन दो कार्यक्रमों के दिशानिर्देश में स्पष्ट 
कहा गया है कि उनके लिए योजनांतर्गत खर्च में से आबंटन कम से कम कुल जनसंख्या 
में उनके अनुपात के बराबर होना चाहिए। भारत सरकार की जनगणना २०११ के 
मुताबिक्र दलितों का जनसंख्या अनुपात १६.६ प्रतिशत और आदिवासियों का ८.६ 
प्रतिशत है। अलबत्ता, मनुवादी मोदी सरकार का इन दोनों योजनाओं (एससीएसपी व 
टीएसपी) के लिए २०१६-१७ का बजट आबंटन २०१४-१५ ब.अं. के आबंटन से 
लगभग ३५ प्रतिशत कम है (वास्तविक अर्थों में) परिणामस्वरूप, २०१६-१७ के कुल 
योजना खर्च में से एससीएसपी के लिए आबंटन घटकर मात्र ७.०६ प्रतिशत तथा 
टीएसपी के लिए आबंटन मात्र ४.३६ प्रतिशत रह गया al” 


किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। हालांकि यह संभव है कि आज़ादी के बाद केंद्र में सत्ता 
में आई विभिन्न सरकारों के रुझान और नीतिगत ढांचे से आपकी घोर असहमति हो, मगर 
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार इन सारी सरकारों में सबसे ज़्यादा जन-विरोधी 
al 
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लोकायत के बारे में 


भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वो अपनी नीतियां 
निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित करे: 

४ समतामूलक समाज का निर्माण; यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण कुछ 
लोगों के हाथ में न हो; यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को आजीविका के 
पर्याप्त साधनों का अधिकार हो; सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना और सभी 
बच्चों के लिए शिक्षा के पर्याप्त साधन मुहैया करवाना। 

दुर्भाग्य से भारतीय संसद पर प्रभुत्व जमाए बैठी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्र के 
संस्थापकों की इस दृष्टि को त्याग कर देश की जनता से संबंध-विच्छेद करने का फैसला कर 
लिया है। जब से भारत के शासक वर्ग ने १९९१ में भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का 
फ़ैसला किया, उसके बाद से सिर्फ़ बड़े विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट समूहों को अधिकतम लाभ 
पहुंचने के उद्देश्य से ही देश चलाया जा रहा है। राजनेताओं-नौकरशाही-पुलिस से गठजोड़ करके 
बड़े कॉर्पोरेट समूह बुनियादी ढांचे से जुड़ी विशालकाय परियोजनाओं और अमीरो के लिए मॉल 
/ गोल्फ कोर्स / विशालकाय बंगले के निर्माण आदि के लिए गरीबो को उनके जल, जंगल, 
ज़मीन और संसाधनों से बेदखल करने के लिए क्रूर हमला कर रहे हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों 
समेत सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है या फिर उन्हें धनकुबेरों 
को कौड़ियों के दाम सौंपा जा रहा है। खेती-किसानी, जिस पर भारत की ५०% आबादी अभी 
भी आजीविका के लिए निर्भर है, का जान-बूझकर गाला घोंटा जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र बड़ी- 
बड़ी कृषि कंपनियों के हवाले किया जा सके; परिणामस्वरूप जब से ये कथित “सुधार” शुरू हुए 
हैं, तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों की संख्या में छोटे उद्योग-धंधे 
बंद हो चुके हैं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यक ज़रूरतों का निजीकरण कर 
उनको मुनाफ़ाख़ोरी का माध्यम बना दिया जा रहा है। यहां तक कि खाद्यान्नो में सट्टेबाजी रोक 
क्रीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बनी राशन प्रणाली खत्म की जा रही है। देश पर्यावरणीय 
तबाही की ओर बढ़ रहा है--बड़ी कंपनियां जंगलों का सफ़ाया कर रही हैं, पानी का बेलगाम 
दोहन कर रही हैं, हमारे नदी-समुद्र-हवा-मिट्टी को प्रदूषित कर हमारे ही नहीं बल्कि आने वाली 
पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी ख़तरे में डाल रही हैं। 

इन नीतियों ने हद दर्ज की अश्लील असमानताओं को पैदा किया है जो दिन प्रतिदिन 
बदतर होती जा रही हैं। एक तरफ़ अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं-मात्र एक साल में 
अरबपतियों की संख्या ५६ से ९० यानी लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ़ गरीब और भी 
अधिक गरीब होते जा रहे है--आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा दो वक़्त की रोटी के लिए तरस 
रहा है; ५ साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; ४०% बच्चे बुनियादी शिक्षा 
पूरी किये बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं; हर साल लाखों लोग ऐसे रोगों से मर जाते हैं जिनका 
आसानी से इलाज हो सकता है... 





लोकायत और जनता ट्रस्ट ३१ 


जैसे-जैसे आर्थिक प्रणाली अधिक-से-अधिक बीमार होती जा रही है, वैसे-वैसे सामाजिक 
और राजनीतिक तंत्र भी और ज़्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, सदियों पुरानी 
जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जिसके चलते रोज़ दलितों पर अत्याचार होते हैं और 
जिसका फ़ायदा उठा कर नेता ऊंची जाति के युवाओं को बरगलाते हैं कि नौकरियों की कमी का 
कारण आरक्षण है, सांप्रदायिक राजनीतिक तंत्र जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है और एक 
दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काता है, ऐसे मूल्य जो लालच, स्वार्थ और दूसरों की उपेक्षा व 
संवेदनहीनता को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा समाज जहां हर गली और नुक्कड से नैतिक 
दिवालियापन रिस रहा है--यही आज की हक़ीक़त है। 

लेकिन आम लोग संविधान के साथ किए जा रहे इस धोखे के मूक दर्शक नहीं बने हैं। देश 
के हर कोने में आम लोग एकजुट और संगठित हो रहे हैं और विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे 
हैं। यह सच है कि आज ये प्रतिरोध छोटे, बिखरे हुए और साधनहीन हैं, मगर इन्हीं महान संघर्षो 
से भविष्य का रास्ता खुलेगा। जैसे-जैसे अधिकाधिक लोग इन संघर्षों में साथ आएंगे, ये प्रतिरोध 
मज़बूत होंगे और एक ऐसी ताक़त बनकर उभरेंगे जो समाज को बदल देगी। 

हमे तमाम शक-शुबहों को एक तरफ़ रखकर, एक बेहतर भविष्य का सपना देखना होगा, 
यह विश्वास रखना होगा कि इस दुनिया को बदलना संभव है। हां, दूसरी दुनिया मुमकिन है/ 
लेकिन इसे हक़ीक़त में उतारने के लिए हमें अपने ख़ुद के छोटे-छोटे संघर्ष शुरू करने होंगे। जिस 
तरह हिमालय से नीचे आने वाली अनेक छोटी नदियां मिलकर विशालकाय गंगा बन जाती हैं, 
उसी तरह ये सभी छोटी-छोटी लड़ाइयां अंततः एक दूसरे से जुड़ जाएंगी--इस समाज को बदलने 
और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसका सपना आज़ादी की लड़ाई में देखा गया था और 
जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। इसी मक़सद से हमने “लोकायत” 
की स्थापना की है। 

हम पुणे के कॉलेजों, स्कूलों और बस्तियों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का 
आयोजन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए 
गए किसी भी पते पर संपर्क कर सकते हैं: 





लोकायत 
संपर्क फोन: वेबसाईट व ईमेल: 
नीरज जैन ९४२२२२०३११ www.lokayat.org.in 
अजित पेंटर ९४२३५८६३३० lokayat.india@gmail.com 
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(इस पते पर हर रविवार शाम ५ से ७.३० के बीच मीटिंग होती है.) 
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३२ नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया? 


जनता साप्ताहिक और जनता ट्रस्ट के बारे में 


“जनता? एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी १९४६ में शुरू हुआ था 
जब भारतीय राजनीतिक चेतना अपने प्रारंभिक उभार के दौर में थी। इसकी शुरूआत 
समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की 
एक मंडली ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में की थी। इसका उद्देश्य था 
लोकतांत्रिक समाजवादी सोच का प्रसार, लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय 
और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा और ज़मीनी सामाजिक परिवर्तन और हाशिये पर 
खड़े वर्गों के संघर्ष को समर्थन और बढ़ावा देना। 

शुरूआत में सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में 
और अब एक स्वतंत्र समाजवादी पत्रिका के रूप में जनता पत्रिका ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, 
धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों के विरुद्ध होने वाले आचरण के ख़िलाफ़ 
सैद्धांतिक असहमति की चुनौतीपूर्ण आवाज उठाई है और साथ ही स्वस्थ पत्रकारिता की 
सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को भी कायम रखा है। 

अगस्त १९७१ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारी समिति की एक बैठक में 
जनता के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह, १७ अक्टूबर 
१९७७ को एन.जी. गोरे, रोहित दवे, प्रेम भसीन, एस.एम. जोशी, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन 
और देश के अन्य जाने-माने समाजवादियों द्वारा जनता ट्रस्ट बनाया गया। 

समाजवादी दलों और समाजवादी आंदोलनों के काफ़ी कमज़ोर हो जाने के बावजूद, 
अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगातार प्रकाशन से (सिवाय आपातकाल के दौर में 
जब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था) जनता पत्रिका की अपनी ख़ास पहचान बनी है। 
इसके संपादकों में अरुणा आसफ़ अली, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन, मधु दंडवते, जे.डी. 
सेठी, एच.के. परांजपे और सुरेंद्र मोहन जैसे समाजवादी आंदोलन के दिग्गज शामिल रहे 
हैं। इसके वर्तमान संपादक जी.जी. पारिख हैं, जिन्होंने २०१० में सुरेंद्र मोहन के निधन के 
बाद यह ज़िम्मेदारी ली। 


जनता ट्रस्ट 


संपर्क फोन: ईमेल: janataweekly@gmail.com 


ORR — २३८७००९७ वेबसाईट: www janataweekly.org 


संपर्क पता: 
डी/१५, गणेश प्रसाद, नौशीर भारूचा मार्ग, ग्रांट रोड (पश्‍चिम), मुंबई - ४००००७ 





नोटबंदी: 


Fal MAT? FAT UAT? 


मोदी सरकार का दावा है कि नोटबंदी से जाली नोटों की छपाई और आतंकवाद की फंडिंग पर 
रोक लगेगी, और साथ ही काले धन पर लगाम लगेगी। लेकिन: 


७ जाली नोट कुल प्रचलित नोटों का मात्र ०.०२२% हिस्सा हैं; 

७ जिस हद तक आतंकवाद के पीछे बाहरी देशों का हाथ है, वे नए नोटों की भी नकल 
करके छाप सकते हैं; 

७ नोटबंदी से अधिक से अधिक जितने काले धन का उन्मूलन होगा, वह देश में एक 
साल में पैदा होने वाली कुल काली कमाई का मात्र ३% हिस्सा है; और काली कमाई 
तो आने वाले सालों में भी जारी रहेगी! 








काले धन पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि काले धन के पैदा होने पर रोक लगाई जाए - 
लेकिन सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है . . . 


क्या सरकार वाकई काले धन पर रोक लगाने के बारे में गंभीर है? 





७ सरकार राजनीतिक दलों पर उनकी फंडिंग के स्रोतों को उजागर करने का दबाव नहीं 
डाल रही है; 

७ सरकार पी-नोट्स पर लगाम नहीं लगाना चाहती - जिनके द्वारा विदेश भेजा गया 
काला पैसा निवेश के लिए वापस भारत में लाया जाता है; 

७ जिन निर्यात सौदों की रकम वापिस देश में नहीं लाई गई है, उनकी जानकारी होने के 
बावजूद सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज कर रही है; 

७ सरकार उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने से परहेज़ कर रही है जिनके 
गैरकानूनी विदेशी खातों का भंडाफोड़ हो चुका है; 

७ यह सब करने की बजाय जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है तबसे लगातार 
भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को कमज़ोर कर रही है! 











तो फिर सवाल यह है कि नोटबंदी और उसके बाद 'कैशलेस” अर्थव्यवस्था की तरफ लंबी 
छलांग लगाने का असल मकसद क्या है? 
इन सवालों का जवाब जानने के लिए पलटें इस किताब के पन्ने . . . 








